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 राम  कृष्ण

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ौर  खाद्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय
 खाद्य  मंत्री  कौर  वित्त  मंत्री  से  ate  राज्य  से  केरल  को  चावल  के  संभरण  के  विषय  पर  बातचीत की

 थी  ;  wk

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम हुमा  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  ८. (५  म०  :
 .  केरल  के

 मुख्य  मंत्री

 और  खाद्य  मंत्री  १९४५८  के  अन्त में  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  से  थे  कौर

 उन्होंने  qa  प्रदेश से  केरल  को  चावल  के  संभरण  के  बारे में  उनसे  बातचीत की  थी  ।  कोई

 अन्तिम
 निर्णय

 नहीं  किया  गया
 ।

 wast  में

 (  १४७)
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 श्री  राजेन्द्र  सिह
 :

 कुछ  समय  पहले  केरल  के  मंत्रियों द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  पर  सावंजनिक

 रूप  से  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  खाद्य  सम्भरण  के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  केरल  राज्य  के

 साथ  भेदभाव  का  व्यवहार  कर  रही  है  ।  इस  संबंध  में  वास्तविक स्थिति  कया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 यदि  कोई  भेदभाव था  तो  वह  ग्न्य  राज्यों की

 IAT केरल  सरकार  के  पक्ष में  था  )

 कुछ  माननीय सदस्य

 श्री  त्यागी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  खाद्य  के  मामले  में  यह  भेदभाव  क्यों था  ?

 गश्रष्यक्ष  महोदय  शांति  |

 श्री स०  |: हु  :  व्या  केरल  के  खाद्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  कि  वह

 रांध से चावल के से  चावल  के  समाहार  के  लिये  सुविधायें  देने  के  लिये  आंध्र  सरकार  से  कहे  यदि  तो

 स्टार  सरकार  ने  क्या  सुविधायें  दीं  ?

 श्री  श्र०  प्र्०  जेन
 :

 स्थिति  इस  प्रकार  है  |  केरल  के  व्यापारी  कौर  केरल  सरकार  खुले  बाजार

 से  क्रय  कर  सकते  है  परन्तु  यदि  उन्हें  कोई  कठिनाई  हो  भर  वे  हमारी  सहायता  चाहें  तो  हम  उन्हें

 खरीद  के  बारे  में  सहायता  देने  हैं  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  केरल  के  चीफ  मिनिस्टर यहां  ars

 उन्होंने  बातचीत  की  तो  उन्होंने  चावल की  कितनी  कमीਂ  बताई ?

 श्री  प्र०  प्र०  जेन  :  उनका  कहना  यह  था  कि  लाख  कौर  सात  लाख टन  की  कमी  होती  है

 हर  एक  साल  में  ।  हमारा  उससे  कम  का  है  ।

 fat  वारियर
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  सरकार  से  यह  कहा  है  कि  केन्द्र

 द्वारा  ग्राहक  से  चावल  की  खरीद  में  से  are  प्रतीक  सम् भरण की  नहीं  की  जा  सकती ?

 श्री प्र ०  प्र०  जेन
 :

 नहीं  ।  यह  बात  नहीं है  ।  हमने  उनसे  यह  कहा  था  कि  उन्हें  अपनी

 सामान्य  झ्रावश्यकता  स्वय  पूरी
 करनी  चाहियें  wie  यदि  फिर  भी  कोई  भ्रनपेक्षित  कठिनाई हो  तो

 केन्द्रीय  सरकार  रूप  में  उनको  सहायता  दे  सकती  है  |

 श्री  राम  कृष्ण
 :

 इस  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  क्या  केरल  सरकार  को  तक  कोई  चावल

 दिया गया  है  ?

 शी प्र ०
 ऋण

 जेन
 :

 हां  ।  केरल  सरकार  ने  १०  हजार  टन  दिसम्बर के  महीने  में  ate

 १५  हजार टन  जनवरी  के  महीने  में  खरीदा  है  फरवरी  के  महीने  में  २५  हजार टन  खरीदने  के  लिये

 उन्होंने करार  किया  है  |

 श्री  त्यागी  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  कि  चावल  के  सम्भरण  के  मामले  में  केन्द्र  दवारा  केरल
 के

 साथ  पक्षपूर्ण  बर्ताव  किया  गया  |  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  अन्य  राज्यों  को  भी  केन्द्र  की

 समान  प्रचूकम्प ब  प्राप्त  करने  के  लिये  क्षेत्रਂ  होना  पड़ेगा
 ?  अथवा  किसी  कौर  कारण  से

 कैरल  के  साथ  FETT  बर्ताव  किया  गया

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री श्र०  प्०  जेन  :  हम  उनका  सन्देह  दूर  करने  के  लिये  उनके  प्रति  कुछ  उदार  होना  चाहते

 हैं  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  प्राप्त  सरकार  इस  व्यवस्था  के  पक्ष  में  है  कि  केरल  सरकार कौर  केरल क

 व्यापारी  झिंगन  क्षेत्र  में  निर्बाध चावल  खरीद  े  रहें
 ?

 कया  केरल  सरकार  ने  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन

 किया  है  कि  वह  उस  क्षेत्र  से  खरीदारी  करने  में  कठिनाई  का  च्  करते

 श्री  श्र०  प्०  जैन  :  इस  समय  तो  केरल  सरकार  को  खरीदारी  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है

 जो  बड़ी  मात्रा  मैंने  बताई  है  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  वह  सुविधा पुर्व बंक  खरीदारी कर  रही

 है  ।  जहां तक  ग्राहक  सरकार का  सम्बन्ध  इन  सब  बातों  पर  तब  विचार  किया  गया  था  जब  ग्राहक
 के  मंत्री  यहां  पर  थे  ae  इन  निर्णयों  पर  सहमति  हो  गयी  थी  ।

 श्री  पुन्नू :  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  आंध्र
 से

 लगभग  ४  लाख  टन  चावल

 खरीदना  चाहती  है  ;  ate  यदि  तो  फिर  waist  से  केरल  कसे  चावल  खरीद  सकता  है  |

 सहोदय  मे  समझता हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहने हें  कि  यदि  केन्द्र

 vai  से
 ४

 लाख  टन  चावल  खरीदा  तो  क्या  यह  केरल  द्वारा  ais  से  चावल  की  खरीद

 में  बाधक  यदि  वह
 ४०

 लाख  टन  चावल  फालतू  हो  तो  उन्हें  क्या  भ्रांति  है  ?

 श्री  वहां  तो  केवल  ६  लाख  टन  चावल  फालतू  है  |

 न् । श्रध्यक्ष  महोदय  मैं  समझता हूं  कि  set  का  अभिप्राय  यह  है  कि  क्या  इससे  केरल  द्वारा
 अघ  से  चावल की  खरीद  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा

 ?

 श्र०
 प्र०  जेन

 :
 स्थिति

 इस  प्रकार  है  कि  वर्तमान  दक्षिणी  जोन
 में  उपलब्ध

 चावल  की

 मात्रा  वहां  की  आवश्यकता  से  शरीक  है  कौर  वह  कुछ  फालतू चावल  केन्द्रीय  सरकार

 को  बेच  सकता है
 |  इसके  अतिरिक्त  चावल  की  विभिन्न  किस्में  हं--बढ़िया  र  बहुत  बढ़िया

 चावल--जो  परम्परा  से  उत्तरी  क्षेत्रों  को  निर्यात  किया  जाता  है  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  से  उत्तरी  क्षेत्र

 को  चावल  के  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देने  से  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि

 वह  इसको  खरीदे  वरना  उस  चावल  का  क्या  बनेगा  जो  वहां  फालतू  है  ?

 तिरुमल  राव
 :  वर्ष  PESHALE  के  लिये  केरल  सरकार

 ने  कितने  चावल  की  कमी

 इसका  कितना  भाग  केरल  सरकार  को  दक्षिणी  क्षत्र  से  मिलेगा  are  कितना  भाग

 केन्द्रीय  सरकार  देने  के  लिये  राजी हुई

 श्री  श्र०  प्र०  जेन  :
 मं  सब  weal  का  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  उनका  aaa  है  कि  कमी  ६

 लाख  टन  झ्र  ७  लाख  टन  के  बीच  है  ।  हम  समझते  हैं  कि  कमी  वास्तव में  इतनी  नहीं

 है  ।  यदि  कोई  भ्रनपेक्षित  कठिनाई  हो  तो  केन्द्रीय  सरकार  उनकी  सहायता  करेगी  अन्यथा

 केरल  सरकार  शर  केरल  के  व्यापारी  दोनों  दक्षिणी  बाजार  से  खरीदेंगे  |

 पति  कया  यह  सच  नहीं  हैं  कि  दक्षिणी  क्षेत्र  में  केरल  सबसे  श्रमिक  कमी  वाला  राज्य

 है  ?  जब  कद्र  ग्रान्ट्स  से  ४  लाख  टन  खरीदता  है  तो  क्या  यह  ठीक  नहीं  हैं  कि
 केरल  को  चावल

 के  सम्भरण  के  मामले  में  प्राथमिकता
 दी

 जाये
 ?

 मूल  sist  में



 2YXo  मौखिक  उत्तर  ११  PEVE

 tera  महोदय  :  उन्होंने इसका  उत्तर  दे  दिया  इस  बारे  में  कोई  संशय  रखे  बिना ही
 aq  सीधा  प्रदान  पूछा  था  कि  क्या  केन्द्र  द्वारा  चावल  की  खरीद  से  केरल  की  खरीद  पर

 कुप्रभाव  पड़ेगा
 ?

 श्री
 गायक  मेरा यह  प्रदान  नहीं  है  केन्द्र  ait  से

 ४  लाख  टन  खरीद  रहा है
 ।  दक्षिणी

 क्षेत्र  में  केरल  सब  से  अधिक  कमी  वाला  क्षेत्र  है  ।  मैं  केवल  यह  ae  रहा  हूं  कि  क्या  केरल

 सरकार  की  यह  प्रार्थना  ठीक  नहीं  है  कि  उसको  उन  ४  लाख  टन  में  से  चावल  जाये ?

 joer  महोदय  उनका  कहना  है  कि  इन
 ४

 लाख  टन  के  शभ्रतिरिक्त  वहां
 पर  केरल

 सरकार  के  खरीदने  के  लिये  पर्याप्त  चावल  है  ।

 श्री  याज्ञिक  :  क्या यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  gis  राज्य  से  चावल  खरीदने  के  लिये

 भारत
 सरकार  द्वारा  निश्चित  मूल्य  ae  जिस  मूल्य  पर  भारत  सरकार

 त्रिपन  राज्य  से  चावल

 खरीद  रही  है  उससे  बहुत  अधिक  मूल्य  दे  रही  है
 ?

 मूल्य  का  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 ।

 कहीं  भी  श्र  कुछ
 भी

 खरीद  सकने  हैं  परन्तु  यदि  श्राप  रूप
 से  शहरीकृत न  हों  श्र

 आपको ऐसा  करने  की  उचित  सुविधायें  न  दी  गयी  हों  तो  श्राप  महंगा  खरीदते  हैं
 |

 श्री  श्र०  प्र०  जैन  :  एक  समय  तो  यह  आरोप  था  कि  केरल  सरकार  ने  उस  मूल्य
 से

 अधिक  मूल्य  जो  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार  दे  रही  इस  सदन  को  मालूम  है  कि  ऐसा  करने

 के  कारणों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश को  नियुक्त

 किया गया  था  ।  मेरी  वर्तमान  जानकारी  यह  है  कि  केरल  सरकार  नियंत्रित  दरों पर  खरीद  रही

 है  ।

 रूपनारायण  नदी  पर  सड़क  का  पुल

 +

 श्री  स०  do  सामन्त :

 Head  श्री  सुबोध  सदा  :

 क्या  द्रव  तथा  संचार  मंत्री  ४  १९५८  के  तारांकित  yet  संख्या  ५८४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रूपनारायण नदी  पर  सड़क  के  पुल  संख्या  ६)  का  निर्माण  करनें  के

 लिये  टेंडर  मांगे गये  उनकी  जांच  की  जा  चुकी  है  कौर  aha  रूप  से  ठेका  दे  दिया  गया  है  |

 क्या  नदी  के  पार  जाने की  सुविधा  उपलब्ध  करने के  लिये  कोई  भ्रन्तरिम  व्यवस्था

 की  गयी  है  ;  कौर

 पुल  के  स्थान  का  चुनाव  करने  के  लिये  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  गवेषणा

 में  कितने  समय  तक  प्रतिमान  सं परीक्षा  की  गयी  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  राज

 सीमेंट  कंक्रीट  के  वैकल्पिक  डिजाइन  के  लिये जिस  पर  विदेशी  मुद्रा  खर्च  नहीं  होगी  ताजा  टेंडर

 मांगे  गये  वे  हाल  ही  में  लोक  निर्माण  बंगाल  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  टेंडरों

 अग्रेजी  में

 *Model  Experiment.
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 क्रासिंग  पर  एक  यात्री  नौका  सेवा  चालू  है  कौर  माल  की

 लदी  हुई  गाड़ियों  को  लाने  ले  जाने  के  लिये  इसको  शक्ति  चालित  नौका  सेवा  फेरी

 में  परिवर्तित करने  के  लिये  लागत  का  अनुमान  स्वीकार  कर  दिया  गया  पावर  फेरी  घाट

 का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्  गवेषणा  में  कोई  प्रतिमान  संपरीक्षा  नहीं
 की  गयी  क्योंकि उसकी  आवश्यकता  नहीं  समझी  गयी  ।  चुने  हुए  स्थान  के  बारे  में  केन्द्रीय

 जल  तथा  विद्युत्  गवेषणा  के  निदेशक  की  राय  ली  गयी  we  वे  प्रस्ताव  से  सहमत

 हो  गय े।

 स०
 चे  सामन्त

 :
 इस  पुल  का  निर्माण  करने  के  निश्चय  पर  पहुंचने  से  पव  क्या

 सरकार  ने  रेल  भ्र ौर  सड़क  पुल  के  बारे  में  सोचा था  झर  यदि  तो  क्या  इस  विषय  में  रेलवे

 मंत्रालय  से  परामर्श  किया  गया  था  ?

 श्री राज  बहादुर  रेलवे  मंत्रालय  से  हमेशा  बरामद लिया  गया  है  ।  जिस  वर्तमान  स्थान

 का  प्रन मोदर च  किया  गया  है  वह  नदी  पर  वर्तमान  रेलवे  पुल  से  श्रद्धा मील  ऊपर  की  है  |

 श्री स०  चं०  सामन्त  :  राष्ट्रीय  राजपथ  द्वारा  कलकत्ता  से  बम्बई  को  मिलाने  के  लिये

 इस  पुल  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  यह  निर्णय  कब  किया  गया  था  ate  इसमें  इतनी

 देरी  at  हो  रही  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  १९५६  में  यह  निर्माण  किया  गया  था  ।  आरम्भ  में  पुर्व  दबाये  गये

 कंक्रीट  के  डिजाइन  श्र  पर  टेंडर  मांगे  गये  थे  जिसमें ६  लाख  रुपये  तक  विदेशी

 मुद्रा  अन्त ग्रस्त  थी  ।  विदेशी  मुद्रा  के  खर्च  में  मितव्ययता  करने  के  लिये  उनको  डिजाइन

 बदलने  को  कहा  गया  अझर  इस  ही  लिये  समय  लग  गया  |

 श्री  सुबोध  मंत्री  महोदय  ने  भ्र भी  कहा  कि  शक्ति  पावर  फेरी  निर्माणाधीन  है  ।

 इस  को  कब  चालू  किया  जायेगा ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जेसे  ही  घाट  कौर  राज्य  सरकार  तैयार  हो  जायेगी  इसको  चालू
 कर  दिया  जायेंगी  ।

 श्री  सुबोध  हंसना
 :  क्या  उपागमन  मार्गो  का  निर्माण  किया जा  चुका  है  ?

 शी  राज  बहादुर
 :

 मेँ  ठीक  प्रकार  यह  नहीं  बता  सकता  कि  उपादान  मार्गों  का  निर्माण

 किया  जा  चुका  है  या  नहीं  ।

 श्री
 स०  ई  सामन्त  :  लगभग  २२  वर्ष  पहले  निकटस्थ रेलवे  पुल  को  खतरा  हो  गया

 गातो
 पुना  के  गवेषणा  केन्द्र  ने  इसकी  गवेषणा  की थी  ।  क्या  उस  गवेषणा  के  परिणामों  को  ध्यान

 में  रखा  गया  हैं  ?

 श्री राज  बहादुर  :
 मैं  मूल

 प्रदान
 के  उत्तर  में  बतला  चुका  हूं  कि  जल  गवेषणा  के

 चेयरमैन
 से

 विमान  स्थान  के  बारे
 में

 परामर्श
 किया  गया  इस  परामर्श  के  बाद  ही  इस  वर्तमान

 स्थान
 को  स्वीकार किया  गया  है  ।

 श्री  भा०  Fo  गायकवाड़  :
 रूपमती  नदी  पर  सड़क  के  पुल की  भ्र नू मानित  लागत  क्या

 है  ?

 part  राज  BERL
 रुपये  |

 मूल  अंग्रेजी  में

 tApproach  Roads.
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 भूतल  जल  निस्सारण  व्यवस्था  में  सुधार

 ty  sn
 रा०  - ५  माझी

 gaat  :

 क्या  सिवाय  और  विद्युत  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  भूतल  जल निस्सारण  व्यवस्थाਂ  में  सुधार  करने  के  लिये  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये

 उपलब्ध  निधि  में  से  धन  देने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि
 तो  क्या  केन्द्रीय

 बाढ़  नियंत्रण
 ats  ने

 इसे  स्वीकार
 कर  लिया है  ?

 1  सिचाई  शौर  विद्युत  उपमंत्री  :  ak  हां

 श्री  रा०  न  माझी :  भूतल  जल  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिये कुल  कितने

 धन  की  भ्रावश्यकता  है  कौर  बाढ़  नियंत्रण  निधि  में  से  कितना  धन  जायेगा  ?

 fat  हाथी
 :

 जल  निस्सारण  के  बारे  में  राज्यों  ने  सारी  योजनाओं  को  कभी  afar  रूप

 नहीं  दिया  है  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  a  पं  जाब  सरकार  ने  कुछ  योजनायें  बनायी  हैं  शौर  राजस्थान

 सरकार  से  भी  योजना  बनाने  को  कहा  गया  हे  ।  पंजाब  ने  १३०  लाख  रुपये  की  लागत  वाली
 Vo  जल-निस्सारण  योजनायें  बनायी  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त उनकी  दो  योजनायें और  उत्तर

 प्रदेश  की  ६०  लाख  रुपये  की  लागत  की
 ४४

 योजनायें  हैं  और  इसके  अतिरिक्त  तीन  अन्य

 योजनायें  भी  राजस्थान  की  लगभग  ५५  लाख  रुपये  की  योजनायें  होंगी  ।

 श्री  राजेन्द्र  सिह
 :

 बिहार  के  बारे  में  क्या  है
 ?

 श्री  हाथी
 :

 बिहार  से  हमें  प्रभी  योजनायें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 शी  सुबोध  क्या  इन  योजनाओं  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया

 था  क्या  इस  कार्य  के  लिये  कोई  धन  अलग  रखा  गया  था  ?  इस  पर  कितना  was

 किया  जा  चुका  है
 ?

 pat  हाथी
 :

 बाढ़  सुरक्षा  कार्य  कौर  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  के  लिये  धन  अलग  रखा  गया

 था
 |  यह  प्रति  वर्ष  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।  ७  करोड़  ६१  लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ।

 tat  पाणिग्रहण
 :

 क्या  इस  निधि  में  से  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  पृथक  रूप  से  घन  रखा  गया  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 विभिन्न  राज्यों  को  प्रति  वर्ष  श्रावंटन  किया  जाता  है  ।

 श्री  रंगा
 :

 कया  इसमें  गोदावरी  नदी  पर  बाढ़  के  किनारे के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने के  लिये

 आन्ध्र
 सरकार  की  योजना  भी  सम्मिलित  है  जिसको  १९४३  में  भयंकर  बाढ़  से  हानि  उठानी  पड़ी  ?

 भी  हाथी
 :

 आसमान  से  हमें  कोई  जल-निस्सारण  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  ae  प्रदेश

 के  लिये
 RRUS-YE

 में  ४६  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :

 हमारे  ब्रज  को  हानि  हुई  है
 एएएस्ल्ए.एएएल्ल्एएएर

 +

 ‘Surface  drainage.
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 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  मेरा  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहिये  जब  मैं

 उनको  पुकारूं  तब  वे  प्रदान  ।

 महेद्र  हमारी  ब्रज  भूमि  को  पानी  से  बहुत  नुकसान  पहुंचा  है  ।  हो  सकता है

 भगवान  कृष्ण  के  विरुद्ध  इन्द्र  का  प्रकोप  श्री  भी  wax  दिखा  रहा  है  !  समूचे  गिरिराज  में  कौर  उसके

 चारों  कौर  पानी  ही  पानी  है  ।  इसका  क्या  उपाय  किया  गया  है  ?

 श्री  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  गोवर्धन  योजना  बनायी  है
 ।

 fait  रा०  चं०  माझी  :  क्या  पानी  से  भरे  हुये  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कौर  यदि

 तो  कुल  क्षेत्र  कितना  है
 ?

 श्री  हाथी  :  भर  जानाਂ  एक  सामान्य  पद  है  ।  इसमें दो  चीजें  सम्मिलित भूतल

 जल  निस्सारण  घो-भूमिज  जल  निस्सारण  ।  उत्तर  राजस्थान  पंजाब  में  भूतल  जल

 निस्सारण  का  प्र नू मार  ५  लाख  एकड़  है  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पिछले  दिनों  जो  दिल्ली  में  भारी  वर्षा  हुई

 थी  ate  सारी  जमींदोज  नालियां  उबल  पड़ी  थीं  कौर  जिसका  पानी  देहातों  में  at  भी  भरा  हुमा

 उसकेਂ  सम्बन्ध  में  कोई  स्कीम  तैयार  की  गई  है  ,  कौर  तैयार  की  गई  है  तो  वह  कया  है  ?

 फी  हाथी
 :

 दिल्ली  राज्य  सरकार  द्वारा  नजफगढ़  नाला  जल-निस्सारण  योजना  तैयार  की

 जा  रही है  ।

 fet  रमन  क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  किसी  निश्चित  तिथि  तक  कोई  योजना  भेजने

 को  कहा  गया  है  कौर  यदि  तो  कौन  सी  तिथि  तक  ?

 श्री  हाथी  :  किसी  भी  विशेष  योजना  wear  राज्य  के  लिये  कोई  निश्चित तिथि  नहीं  रखी

 गयी  है  परन्तु  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  की  बैठक  में  जहां  कि  oat बंगाल  के  मंत्री  भी  उपस्थित

 थे  इस  पर  विचार  किया  गया  था  कौर  उनसे  ऐसा  करने  को  कहा  गया  था  ।

 fat दी०
 चे  फार्मा

 क्या  ये  सब  योजनायें  कौर  fasta  रूप  से  पंजाब  की  योजनायें एक  या
 दो

 वर्षों  में  या  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  ara  तक  पूरी  हो  जायेंगी
 ?

 fait  हमें  कुछ  योजनाओं  को  wear  बड़ी  योजनाओं  को  १९६०-६१  तक  पूरा  करने

 की  श्रद्धा है  |

 श्री  विभति  भिन्न  :  अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  बिहार  से  कोई  स्कीम  नहीं  ।

 तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  गवन  मेंट  से  कभी  कहा  है  कि  वहां  पर  फ्लू  से  रक्षा  के  लिये

 कोई  स्कीम  है  या  नहीं  ?

 पत्नी  जैसा  मैंने  कभी  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  की
 बैठक

 में
 जल  निस्सारण

 योजनाओं के  इस  ower  पर  विचार  किया  गया
 ।

 सब  राज्यों  से  इसको  प्राथमिकता  देनें  ak

 अपनी  योजनायें  भेजने  को  कहा  गया
 । ——

 नी  ी  में
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 रेलवे की  भूमि

 1*४५५.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  २५  १९५८  के  तारांकित

 संख्या  rue  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रेलवे  मंत्रालय  ने  पानिहाटी  नगरपालिका  के  अधीन  मोज़ा गोला  प्रौर  वास् मानपुर

 में  पुत्र  रेलवे  की  जलमग्न  भूमि  को  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  देने  का  निश्चय  किया है

 पुनर्वास  मंत्रालय  ने  उससे  यह  मामला  कब  उठाया  at
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :

 क्योंकि  इस  भूमि  की  रेलवे  के  कार्य  के  लिये

 आवश्यकता  है  इसको  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  तो  यहं  मामला  नहीं  उठाया  गया  परन्तु  १९५८ में

 पश्चिमी  बंगाल  केਂ  शरणार्थी  सहायता  पुनर्वास  विभाग  के  मंत्री  ने  यह  भरन  उठाया  था

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 पहले  भी  कई  बार  रेलवे  से  वह  भूमि  शरणार्थी  पुनर्वास  के  लिये

 देने  को  कहा  गया  था  जो  कि  कई  वर्षों  से  जलमग्न  पड़ी  है  अथवा  जिसका  रेलवे  ने  उपयोग  नहीं

 किया  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  भविष्य  में  जो  भी  भूमि  केन्द्रीय  सरकार से  सम्बन्धित

 हो  ate  जिसका  प्रयोग  भी  न  हो  रहा  हो  वह  भी  शरणार्थी  पुनर्वास  के  लिये  नहीं  दी  जायेगी  ?

 श्री  शाहनवाज़  नगर  यह  हमारे  प्रेरक  काम  के  लिये  भ्रपेक्षित  है  तो  यह  नहीं  दी  जायेगी  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  यह  क्षेत्र  जलमग्न  क्षेत्र  है  रोक  इसका  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 पुनर्वास  मंत्रालय  ने  सर्वेक्षण  किया  है  |  क्या  सारा  क्षेत्र  रेलवे  के  कार्य  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जायेंगी

 शर  इस  पर  भवन  निर्माण  कब  आरम्भ  होगा  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  समूचा  क्षेत्र  लगभग  ५४  एकड़  है  ।  यह  सच  है  कि  इसका  कुछ  भाग

 जलमग्न है  ।  इस  लिये  हम  वहां  राख  ae  अन्य  चीजें  डाल  रहे  हैं  ।  हमें  इसकी  आवश्यकता है  ।

 हम  प्रश्न  रेलवे  क्वॉटर  बनाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र सिंह  :  रेलवे  के  पास  कुछ  ऐसी  भूमि  है  जो  किसी  भी  काम  की  नहीं  ये  भूमियां

 राज्य  सरकारों  को  किसानों  को  देने  के  लिये  दी  जाती  हैं  ।  क्या  रेलवे  मंत्रालय के  पास  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव है  कि  इन  जमीनों  का  नीलाम  न  करके  इन्हें  भूमिहीन  कृषकों  को  दे  दिया  जाये  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय :  वह  एक  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  यह  भूमि  नीलाम  में  न  बेच  कर  भूमिहीन  कृषकों
 को

 दे  दी
 जाये

 |  यह  एक  सुझाव  मात्र  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  भ्र गला  प्रत

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 श्री
 च०

 क्०
 नायर  क्या  रेलव  की  ऐसी  कोई  भूमि  प्रिक  उत्पादन  के  लिये  दी  जाती  है  ?

 मंत्री  जगजीवन  जहां  कहीं  भी  ऐसी  rag  भूमि  है  जो  कृषि  कार्यों  में

 प्रयुक्त  की  जा  सकती  उसको  खाद्य  उत्पादन  के  लिये  कुछ  समय  केਂ  लिये  स्थानीय  व्यक्तियों  को

 देने  के  लिये  राज्य  सरकारों को
 पा  दे

 दिया  जाता

 मूल  sit  में
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 मालगाड़ी का  पटरी  से  उतरना

 -1-

 TF.
 मोहम्मद  इमाम

 |  नी  गाड़ी
 :

 |

 शर  सिद्धनंजप्पा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  २२  १९५८  को  दक्षिण  रेलवे  पर  बेलगांव  कौर  मिराज

 के  बीच  एक  मालगाड़ी  पटरी  से  उतर  गयी

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्रियों को  सताया  गया  कौर  उनको  हुबली  स्टेशन  पर  ठहरने  केਂ

 लिये  विवश  किया  गया  शौर

 यदि  तो  दुर्घटना  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  at  ।  मालगाड़ी  P®—s

 को  पटरी  से  उतरी  २२-१२-४५८  को  नहीं

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  ah  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 कौर  सताये  जाने  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  पाया  है  ।  ५५

 यात्रियों  जो  हुबली  पर  गाड़ी  के  बदले  जाने  की  पूवे  सूचना  दिये  जाने  पर  भी  हुबली  पहुंच

 हर  संभव  सहायता दी  गयी  |

 पति  श्रासर  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  उत्पीड़ित  व्यक्तियों  ah  यात्रियों  ने  हबली  में  प्रदान

 किया  ate  सत्याग्रह  किया  कौर  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  था
 ?

 श्री  सें०  वें
 ०  राम स्वामी

 :
 मैं

 कह  चुका  हूं  कि  वहां  पर  कोई  उत्पीड़न  नहीं  हुआ  |  बल्कि  उनको

 हर  संभव  सहायता दी  गयी  ।

 महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  जब  वहां  हर  चीज  की  व्यवस्था  थी  तो  सत्याग्रह

 की  क्या  waar थी
 ?

 मंत्री  जगजीवन  हमें  किसी  सत्याग्रह का  पता  नहीं

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  किसी  सत्याग्रह  का  पता  नहीं  है  |

 जगजीवन  रास  यात्री  वहां  पर  रात  के  साढ़े  €  बजे  पहुंचे  प्रो  उनके  लिये
 ४  बजे

 दूसरी  रेलगाड़ी  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  ।  यात्रियों  को  जो  भी  कठिनाई  या  सुविधा  हुई  वह

 कालावधि में  थी  ।  हमें  पता  चला  था  कि  लाइन  रुकी  हुई  थी  ।  इसमें  कुछ  समय  लगा  होगा |

 tot  मोहम्मद  नया  यह  सच  नहीं  है  कि  बेलगांव  से  बंगलौर  तक  इसी  रेलवे  लाइन

 पर
 १९५८  से  मालगाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  की  एक  दर्जन  से  srw  घटनायें  हो  चुकी  हैं  और

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  गाड़ियों  के  इतनी  जल्दी  जल्दी  पटरी  से  उतर  जाने  के  क्या  कारण  उनको दूर  करने

 के  लिये  रेलवे  झ्र धि कारियों द्वारा  नया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  सें०  Fo  राम रदा ती  :  इसके  सम्बन्ध  में  एक  पृथक  प्रश्न  पूछा  जाना  चाहिये  |

 श्री  जगजीवन राम  :  जैसा  कि  उपमंत्री  महोदय  बतला  चुके  जांच  की  रिपोर्ट  art  अन्तिम

 रूप  से  तैयार  नहीं  हुई  है  ।  परन्तु  हमें  जो  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  मिला  उससे  पता  चलता  है  कि

 रेलवे  लाइन  में  कोई  खराबी नहीं  थी  ।  इसका  कारण  मानवीय  तत्वों  की  सफलता  था  ।  यदि  कोई

 कौर  पटरी  से
 उतरने  की  घटनायें  हुईं  तो  मैं  इस  प्रदान  की  जांच

 करूंगा  कौर  देखूंगा  कि  क्या

 कार्यवाही  ara  है  |

 पश्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अगाड़ी  :  कया  वे  यहां  नहीं  हैं
 ?

 श्री  सिद्धनंजप्पा  ।  कभी  कभी  में

 नाम  पुकारने  रहता  हूं  ।  कल  एक  माननीय सदस्य  ने  मुझे  पर्ची  भेजी  थी  wt  मैं

 धानी  में  उनका  नाम  न  पुकार  सका  क्योंकि  वे  यहां  नहीं  थे  यद्यपि  वे  खड़े हुये  थे  ।  भ्रत: मैं सब नाम मैं  सब  नाम

 पुकारता हूं  चाहे  वे  उपस्थित  हों  या  नहीं  ।  प्रदान  पुछना  उनका  काम  है  ।  जब  मैं  किसी  अन्य  सदस्य

 का  नाम  पुकारूं  तो  कोई  प्राय  माननीय  सदस्य  प्रदान
 न

 पूछें
 ।

 मैं  यही  कर  सकता  हूं
 ।

 श्री  तंगामणि :  क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  रेलवे  पर  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  की  घटनायें

 पिछले  तीन  महीनों  से  वुद्धि  पर  हैं  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  लम्बा प्रदान  है  ।

 श्री  जगजीवन
 राम

 :
 मैं  इस  सामान्य  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दूंगा  ।

 wat
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने  की  घटना  की  सुचना  मिराज

 स्टेशन  को  समय  पर  नहीं  दी  गई  ?

 श्री  सें०  व०  वास्तव  में  इसकी  सूचना  दी  गयी थी  ।  एक  विशेष  रेलगाड़ी

 चलायी  गयी  थी  ae  सामान्य  टिकटों  वाले  यात्रियों  को  भी  इस  एक्सप्रेस गाड़ी  द्वारा  जाने  दिया  गया  |

 सब  सुविधायें दी  गयीं  ।

 श्रिया  महोदय  अगला  प्रश्न  ।  श्री  केशव  |

 शनी  केशव  :  प्रदान  संख्या  ५७  |

 ध्िध्यक्ष  महोदय  :
 संख्या  ५७  तो  २०  फरवरी  को  उत्तर  के  लिये  रख  दिया  गया

 है  ।

 दिल्ली में  बिजली  की  दरें

 T*Xs.
 fat  राधा  रमण

 श्री  राजेन्द्र सिह  :

 क्या
 सिचाई

 ate  चठे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 कया  सरकार  दिल्ली  में  उपभोक्ताओं  से  वसूल  की  जाने  वाली  बिजली  की  दरों  का

 पुनरीक्षण करने  वाली  है
 जान

 गिए  —_—
 मूल  पर ग्रेजी  में ह
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 यदि  तो  यह  पुनरीक्षण  किस  प्रकार  का  है  ;

 सरकार  ने  किन  बातों  के  ख्याल  से  यह  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  किया  है
 ?

 सिंचाई कौर  विद्युत  उपमंत्री  से  बिजली भ्र  पंखे  के  लिये  बिजली
 की  दरों  शर  छोटे  उद्योग  ate  मीडियम  पावर  उपभोक्ताओं  के  लिये  बिजली  की  दरों  में  पुनरीक्षण

 करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  दिल्ली  के  नगरपालिका  निगम  के  विचाराधीन  है  ।

 पृश्नी  राघा  रमण  :  क्या  सरकार  के  पास  दिल्ली  में  बिजली  की  लागत  कौर  उससे

 उद्योग  को  होने  वाले  लाभ  के  सम्बन्ध  में  प्रां कड़े  मौजद  हैं
 ?

 हाथी  मेरे  ख्याल  से  यह  जानकारी  प्रभो  भारत  सरकार  के  पास  नहीं  है  ।

 थी  राधा  रमण  क्या  सरकार  के  पास  देश  के अन्य  बड़े  बड़े  की  दरों  कौर  यहां  दिल्ली

 की  दरों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रांकड़े  हैं  कौर  प्राय  शहरों  की  दरों  की  तुलना  में  यहां  की  दरें  कसी  ठहरती

 ह

 हाथी  :  विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्न  भागों  में  प्रचलित  दरों  के  आंकड़े  सरकार  के  पास  तो

 मौजूद  हैं  पर  वे  यहां  मेरे  पास  इस  समय  मौजूद  नहीं  हैं  जिनसे  मैं  आपको  कोई  तुलनात्मक  बात  बता
 खनक  | an

 fen  राजेन्द्र सिह  :  क्या  सरकार  ने  अपनी  कौर  से  भी  बिजली  की  दरों  में  कमी  करने  की

 सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  है  ताकि  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  भारत  की  राजधानी  में  कुछ  पनप
 सके  ?

 कश्रच्यक्ष  महोदय :  वह  छोटे  उद्योगों  के  बारे  में  पुछ  रहे  हैं  ।

 फी  हाथी  :
 यह  प्रदान  दिल्ली  में  नगरपालीय  निगम  द्वारा  दरों  के  प्रस्तावित  पुनरीक्षण  के

 बारे में  है  ।  यह  कार्य  नगर  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  सरकार  द्वारा  नहीं  ।

 राघा  रमण  :  क्या  दिल्ली  में  बिजली  उत्पन्न  करने  के  कार्य  का  हस्तान्तरण  कर  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  है
 ?  दिल्ली  नगर  निगम ने  यह  दावा  किया  है  कि  यदि  यह

 हस्तान्तरण  कर  दिया  जाता  तो  दरें  घट  जाती

 फंसी  हाथी  :  मेरे  ख्याल  से  ऐसा  तो  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  हमने  जो  rey  का

 दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  स्वीकार  किया  है  उसके  अनुसार  बिजली  के  बिजली  उत्पन्न

 करने  के  काम  की  जिम्मेदारी  दिल्ली  नगर  निगम  पर  ही  है  ।

 शी  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जहां  दिल्ली  शहर  में  २९  नये  पसे  प्रति  यूनिट

 के  हिसाब  से  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  वहां  दिल्ली  के  ही  एक  भाग  नरेला में  बिजली  ६२  नये  पैसे

 प्रति  यूनिट  के  हिसाब  से  सप्लाई  की  जा  रही  है  पौर  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 जब  दिल्ली  एडवाइजरी

 कमेटी  ने  यह  मंजूर  कर  लिया  है  कि  यह  असमानता  ठीक  नहीं  है  शौर  उस  बिजली  कम्पनी  का

 लाइसेंस  कैंसिल  कर  दिया  जाना  इसके  बावजूद  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है

 इसका  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  हाथी  :  मेरे  स्याल  से  माननीय  सदस्य  नरेला  कम्पनी  का  जिक्र  कर  रहें  ह  ।
 भारत

 कार  कमिदनर  से  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिये  कह  चुकी  है  कौर  वह  इस  मामले  में

 THT
 कर

 रहे  हैं  ।  ना

 मुलक  sist  में
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 श्री  नवल  प्रभाकर  :  यह  नेसैसरी  स्टेप्स  कब  तक  ने  लिये  जायेंगे
 ?

 fat  हाथी  :  फौरन

 श्री  सुधार  :  क्या इस  समस्या  की  जांच  के  लिये  इस  क्षेत्र  की  कोई  विद्युत  परिषद्  है
 ?

 pet  हाथी  :
 निगम  की  विद्युत  उपसमिति  है  जो  इस  मामले  की  देखरेख  करती  है

 ।

 श्री  राम  कृष्ण *y
 aN

 पी  श्रीनारायण दास

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २७  १९५८  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  २६६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  सार्वजनिक  टेलीफोनों  में  नकली  सिक्कों  का  प्रयोग  रोकने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  या  की  जाने  वाली  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  सिक्के  जमा  करने  वाले  बक्सों  से

 टेलीफोन  करने  के  लिये  टोकनों  का  प्रयोग  करने  की  एक  योजना  के  सम्बन्ध  में  ont  जांच  जारी

 यदि  यह  व्यवहार  सिद्ध  हुई  तो  लगभग  ६  मास  में  इसे  एक  या  दो  स्थानों  पर  लागू  कर  दिया
 जायेगा  |

 a
 श्री  राम  कृष्ण  :  नये  सिक्के  चालू  होने  से  नकली  सिक्कों  का  डाला  जाना  किस  हद  तक

 ? रुका  ह

 श्री स०
 का०  पाटिल  :

 जहां  तक  नकली  सिक्कों  का  wet  इनसे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।

 कोई  भी  प्रणाली  वह  तो  डालें  ही  जायेंगे  |

 श्री  श्रीनारायण दास  :  नकली  सिक्के  डालने  के  ऐसे  कितने  मामलों का  पता  चला है  ?

 श्री स०
 का०  पाटिल

 :  हमारे  पास  इनका  लेखा  जोखा  नहीं  है  ।  भ्रमर  हो  भी  तो  aa  यहां

 मेरे  पास  तो  नहीं  ही  है  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 पहले  इसी  प्रकार  के  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  न  बताया  था  कि fa
 एक

 वैज्ञानिक  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  कौर  हमें  यह  बता  दिया  जायेगा  कि  उसके  सदस्य
 कौन हैँ  ।  क्या  मैं  उस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  जान  सकता  हूं  कौर  क्या  वह  समति  इस  मसले  पर
 भी

 विचार  करेगी
 ?

 उस  समिति ने  दरें  निर्धारित  करने  के  gag  पर  विचार  करके  दो  कराने  के

 स्थान  पर  २०  नये  पैसे  लागू  किये  कौर  भ्रन्ततोगत्वा  ey  नये  पैसे  की  दर
 निश्चत  हो  गयी  ।

 मैं  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  जानना  चाहता  हूं  और  क्या  यह  समिति  इन  नकली  fara  के
 बारे  में  भी  सिफारिश करेगी  ?

 श्री स०
 का०

 पाटिल  मुझे  यह  तो  याद  नहीं
 है  कि  यह  बात  निदश-पदों

 म  है  या  नहीं  ,

 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  यह  दर  २०  नये  पैसे  होनी  चाहिये  लेकिन  सरकार  ने  थोड़ा
 । पुनरीक्षण  कर  इसे

 १५  नये  पैसे
 कर  दिया

 मूल  ग  में
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 fat  खाडिलकर  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  अधिकांश  सार्वजनिक  टेलीफोन  बिगड़े

 रहता  और  अक्सर  ऐसा  होता  है  कि  श्राप  जो  दो  सिक्के--एक  १०  नयें  पैसे  का  शर  दूसरा  ४५  नये

 पैसे  का--डालने  हैं  वह  बेकार  चले  जा  हैं  कौर  इससे  जनता  को  जो  लाभ  या  सेवा  प्राप्त  होनी  चाहिये

 वह  व्यथ जाती  है  ।  इन  टेलीफोनों  को  बिल्कुल  ठीक  रखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जाती

 &
 ?

 श्री  स०  का०  पा.टल  :  यह  कठिनाई  काफी  पुरानी  है  यदि  aaa  पहले  से  ही  काफी

 भ्रच्छी  हालत  में  न  हों  तो  ऐसा  हो  जाया  करता  गौर  इसीलिये  यह  टोकनों  वाला  wet  उठता  है  |
 ~  क ब

 इनसे  शायद  यह  कठिनाई  दूर  हो  जाय  इसीलिये लये  मैंने  इस  प्रदान  के  उत्तर  में  यह  कहा है  कि

 हम  टोकन  चलाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं ्ौर हो  सकता है  कि  इससे  सोखा  srorrtt  में

 कुछ  सुबीर  हो
 जाये

 |

 पाकिस्तान से  फलों  का  श्रायात

 1१६०.  श्री
 |” हू «|  तारिक  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान से  फलों  विशेष  रूप  से  stat  का  आयात  किया  जाता  है

 यदि  तो  भारत  में  अंगूरों  के  बगीचे  विकसित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्य

 वाही द  है  या  करने  वाली  है
 ?

 कृषि  मंत्री  प०  झा  )  जी  हां  ।  लेकिन  भ्रंगूरों  का

 तथा  अफ़गानिस्तान से  किया  जाता  है  |

 लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  नथ

 संख्या  १८

 ०...  ५

 श्री  ज्ज्  मु०  तारिक
 :

 झपने  जो  स्टेटमेंट  टेबल  पर  रखा  है  उसमें  जहां  श्रापने  शौर
 जगहों

 जिक्र  किया  है  वहां  आपने  काश्मीर  रियासत  का  जिक्र  नहीं  किया  है  जहां  कि  siz  की  पैदावार

 होती  थी  ate  जहां  वाला  किस्म  के  ५  होते  थे  ।  आपकी  लिस्ट  में  काइमीर  का  कोई  जीत

 नहीं है  ।

 डा०  Go  कहा  देशमुख
 :

 हमारे  पास  इस  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  इसलिये  इसमें  काश्मीर

 का  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।

 श्री  झ०  स०  तारिक  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  काश्मीर  में  भ्रंगूर  के
 डेवलपमेंट

 के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज्यादा  बढ़ाने  के  लिये
 |

 डा०  गठ  Mo  दामन  :  तक  हमारे  पास  से  कोई  स्कीम  नहीं  भाई है  ।

 हमारे  पास  कोई  स्कीम  तो  हम  उस  पर  गौर  करेंगे
 ।

 ait  प्र ०  Ho  यह  ठीक  है  कि  काश्मीर से
 पास  स्कीम  नहीं  करायी  है  ।  लेकिन

 यह  चीज
 हम

 हरे

 कु

 से  बगल

 है
 पौर  इह  र

 गारी

 male
 रकम  खर्चे  होती  है  |  इसलिये  यह

 मूल  भ्रंग्रेजी अंग्रेजी
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 हमारा  फर्ज  हो  जाता  है  कि  हम  अपने  मुल्क  के  उन  हिस्सों  म  जहां  यह  चीज  पैदा हो  सकती

 इसको  डेवलप  करने  के  लिये  कदम  उठायें  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में
 सरकार

 ने
 क्या

 कदम  उठाये  हैँ  ?

 treme  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपनी  सरकार  से  भी  यह  प्रश्न  उठायें  |

 श्री  पद्म  देव  :  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  भली  भांति  मालूम  है  कि  हिमाचल  के  तहसील

 चम्बा में  ३२००  मुरब्बा  मील  का  क्षेत्र  ऐसा  है  जहां  बादाम की

 पैदावार हो  सकती  है  ।  वहां  के  सम्बन्ध में  क्या  माननीय  मंत्री  जी  ने  कोई  विशेष  योजना

 बनायी है  ।

 डा०  Fo  lo  देशमुख
 :

 आनरेबल  मेम्बर  इस  स्टेटमेंट  को  देखते

 महोदय
 :  शान्ति  !  शान्ति !  seq  संख्या  १०६  एक  पृथक  प्रदान  है  जिसका  सम्बन्ध

 मेवा से  है
 ।

 यह  केवल  अंगूरों  के  बारे  में  है  कौर  वह  प्रश्न  ग्राम तौर  से  मेवा  के  बारे  में  है
 |

 उस
 प्रदान

 के  लिये  जाने  तक  माननीय  सदस्य  रुके  रहें  ।

 श्री पद्य  देव  :
 के  ही  बारे  में  यह  प्रश्न  है  ।

 treat  महोदय  दूसरों  से  पृथक  है  |

 श्री  पद्म देव
 :
 अंगूर  के  लिये  चीनी  तहसील  निहायत  उपयुक्त  है  कभी  भी  वहां  कई  किस्म

 के  अंगूर  पैदा  किये  जाते  हैँ
 ।

 मेरा  कथन  यह  है  कि  इसको  प्रतीक  वृद्धि  देने  के  लिये  हमारी  सरकार  नें
 कदम  उठाये  हैं  ।

 पं०  का०  देशमुख :  चीनी  में  EX  में  एक  गवेषणा  केन्द्र  की  स्थापना  की  गयी  थी  कौर

 हम  २११  लाख
 रुपये  खच  करने  वाले  यह  बात  बिल्कुल  ठीक  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  हमारे

 यहां  के  उन  प्रमुख  क्षेत्रों  में  है  जिनमें  अंगूर  पैदा  होते  हैं  a  aa  उस  पर  उचित  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 हिमाचल  प्रदेश  से  प्रिया  प्रदेश  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  भ्रल्मोड़ा  का  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  वहां  पर  ८  की  खेती  के  लियें  सरकार  की  तरफ  से  क्या  प्रबन्ध  हो  रहा
 है  ?

 श्री
 श्र०  प्र०  जेन

 :
 आनरेबल  मेम्बर  जानते  हैं  कि  एग्रीकल्चर  भर  हार्टिकल्चर  स्टेट

 जेट
 हैं  ।  अगर  वह  थोड़ी  दिक्कत  उठा  कर  वहां  से  कोई  स्कीम  भिजवा

 त
 तो  वह  मंजूर  हो  गयी

 होती  |

 श्री  कुल
 कितने

 एकड़  क्षेत्र  में  अंगूरों  के  बाग  लगे  हैं  a  क्या  सरकार  का  बम्बई  के

 नासिक  जिले  में
 एक

 गवेषणा  केन्द्र  खोलने  का  कोई  इरादा  है  ?

 श्री  रंगा
 :  हैदराबाद  ate  बंगलौर  |
 eee  —

 भ्रंग्रेजी  में
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 पंडा०  Go  ऋण  देशमुख :  मुझे  नासिक  के  बारे  में  तो  नहीं  मालूम
 ।

 लेकिन  बम्बई  सरकार

 अंगूरों  के  विषय  में  बहुत  उत्सुक  है  कौर  हम  उन्हें  यथासम्भव  पूरी  सहायता  कौर
 जो  वह  मांग रहे

 हैं  वह  भी  उन्हें  दे  रहे  हैं
 ।

 श्री  भक्त  दन  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  से  दूसरे  देशों  से  इस

 समय
 कितनी

 मात्रा  में  प्रगति  हमारे  देश  में  ग्रा  रहे  कब  तक  हमारा  देश  इस  सम्बन्ध  में  स्वावलम्बी हो

 डा०  प्०  Mo  देशमुख :  ज्यादातर  अफगानिस्तान  से  ही  अंगूर  हिन्दुस्तान
 में

 भाते  हैं

 Rex  में

 हमने  लगभग  ५६,४०,०००  रुपये के  मूल्य  के
 लगभग  १४६,०००  हं डर वेट  अंगूरों का

 किया था  ।  wart  मुख्यतः  अफ़गानिस्तान से  किया  गया  ।  2&ys  में  हमने  ३१,११,०००  रुपये

 के  मूल्य के  ८६,०००  हं डर वेट  अंगूरों  का  रायात  किया
 |

 wat  दर्शन  :
 मेरे  प्रदान  के  दूसरे  aa  का  जवाब  नहीं  दिया  गया

 |

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :
 वह  स्पष्ट  ही  जोड़  पूछ  रहे  हैं  |

 प०  Mo  देशमुख  :  अपने  यहां  ८५  उगाने  का  भरसक  यत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :

 पाकिस्तान  हिन्दुस्तान  को  एक  कर  दीजिये  फिर  यह  सवाल ही

 नहीं  उठेगा  |

 fa  दास प्पा  :
 प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 बंगलौर  के  बदं-गीत  वाला  इलाका  ही  सबसे  बड़ा  ऐसा  इलाका  नहीं  है  जिसमें  पैदा  किये  जाते

 mit  ३०००  एकड़  के  क्षेत्र  में  भ्रंगूरों  के  बाग  हैं  ।  वास्तव  में  भाव  गिरते  जाने  के  कारण

 उन्हें प्रिये  अंगूरों  के  लिये  बाजार  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  इन  अंगूरों  को  भारत  के  दूसरे  भागों  में

 भेजने

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  जाती
 ?

 प्०  आ  देशमुख :  माननीय  सदस्य  ने  जो  क्षेत्रफल  बताया  है  वह  बिल्कुल  ठीक  है
 |

 यह  ३०००  एकड़  के  प्राप़्त ही  है  ।  कीमतों के  बारे  में  कभी तक  तो  मैंने  कोई  शिकायत नहीं

 सुनी  है  ।  हम  कुछ  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  :  उन्हें  दिल्ली  भेज  दीजिये  ।

 श्री  श्र०  मु०  स्टेटमेंट  में  वजीर  साहब  ने  फरमाया  है
 कि

 हमने  प्लान  पर  X,28,000

 रुपये  की  रकम  रखी  थी  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  ।  उसमें  से  तक  कुल  ३६,५६६  रुपया  खर्चे

 gar  है  ।  इससे  जाहिर  है  कि  हमारी  रफ्तार  किस  कदर  सुस्त  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  रफ्तार  में  कुछ  तेजी  की  जायें  तो  कोई  मुजाइका  नहीं  होगा
 |

 डा०  Fo  का  ७  रफ्तार  तेज  करने  के  लिये  कोशिश  हो  रही  है  मगर  कुछ  दिक्कतें

 arent  चाहियें  |
 भी  सामने  यह  रिसर्च  का  काम  है  ate  इसके  लिये  भ्रच्छे
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 दिल्ली  में  गेहूं  के  भावों  में  वृद्धि
 i

 रामेश्वर  टाटिया  :

 |  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :

 |

 |
 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  स०  म०  बनर्जी

 |  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री :

 J  श्री  वाजपयी :
 1६१

 रघुनाथ  सिह  ह

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 |
 प्री

 नवल  प्रभाकर
 sit  विभूति  मिश्र

 श्री  रा०  स०  तिवारी

 Lait मोहन  स्वरूप

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ल  में  गेहूं  के  भाव  बहुत  ऊंचे  चढ़  गये  हैं  ;

 यदि  तो  भाव  चढ़  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 दिल्ली  के  लोगों  को  कम  भाव  वाले  गेहूं  के  संभरण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है
 ?

 तथा  कृ  पी  उपमंत्री  wo  Ho  :  कौर  जी  देशी  गेहूं
 के

 भाव  बढ़  गये  हैं  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  दिल्ल  में  देशी  गेहूं  पंजाब  से  जाता  है  वहां

 गेहूं  के  भाव  बढ़  गये  हैं  ।  पंजाब  में  भाव  बढ़  जाने  का  कारण  शझ्रांशिक  रूप  से  यह  हो  सकता  है
 कि

 बाजार  में  गेहूं  की  कमी  या  भाव  नौ  र  चढ़  जाने  के  भय  से  खरीदारों  ने  अंधाधुंध  गेहूं  खरीद  लिया  हो

 और  आंशिक  रूप  से  यह  भी  संभव  है  कि  जहां  भी  मुमकिन  | दस्  हो  व्यापारियों  ने  अवसर  से  लाभ

 मठों  कर  दाम  बढ़ा  दिये  हों  ।

 नवम्बर  के  मध्य  से  सरकार  ने  सिलों  से  केवल  आयात  किये  गेहूं  का  घाटा  तैयार  करने

 के  लिये  कह  कर  बाजार  में  सस्ते  घाटे  के  संभरण  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  जनवरी  में  प्रारम्भ से  ही

 मिलों  का  कोटा  उनकी  afer  बढ़ा  कर  इस  are  की  उपलब्धि  बढ़ा दी  गई  है  ।  इसके

 लगभग  २००  उचित  मूल्य वाली  दूकानों  से  रायात  किये  गये  गेहूं  की  बिक्री  की  व्यवस्था भी  की  गई

 है
 ।

 ये  संभरण  दिल्ली  की  समस्त  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  के  लिये  पर्याप्त  हैं  ।

 tat  रामेश्वर  टांटिया
 :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  गेहूं  के  भावों  में  हुई  मौजूदा  वृद्धि  के

 पहले  ही  अधिकारियों को  पता  था  कि  गेहूं  चोरी-छिपे  पड़ोसी  राज्यों  में  ले  जाया  जा  रहा  शौर

 यदि  तो  इस  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री
 प्र०  स०  थामस :  पंजाब प्रौढ़  दिल्ली  एक  ही  जोन  के  भीतर  हैं  ।  यह  आरोप  लगाया

 गया
 था

 कि  गेह  चोरी  से  उत्तर  प्रदेश  ले  जाया  जाता  श्र  इसे  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  की  गयी

 थी
 ।
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 fat  जगदी दा  कया  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 श्री  त्यागी  :  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  दिल्ली  की  जन-सम्पर्क  समिति  में  खाद्य  समस्या  के  सम्बन्ध  में  विचार

 किया  गया  था  उसके  बहुत  सारे  सदस्यों  की  यह  राय  है  कि  जो  झाटा  इस  समय  सरकार  की  कौर

 से  दिया  जाता  उसके  चावल  की  कनकी  पीसी  जाती  है  इसी  तरह  के  सस्ते  अनाज  उसमें

 पीस  कर  दिये  जाते  हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जानकारी  है
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  इस  जिस  कीमत  पर  हम  गेहूं  दे  रहें  उससे

 सस्ता  कोई  नहीं  है  ।  माननीय सदस्य  ने  जो  कनकी  के  बारे  में  कहा  हमारी  इत्तिला

 यह  है  कि  वह  बिल्कुल  ग़लत  बात  है  alt  यह  बात  किसी  खास  इन्ट्रेस्टिड तरीके  से  उठायी  गई  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 ott  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  ट्रेड  ने  सिचुएशन को  एक्सप्लायट

 किया ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उसके  लिये  क्या  दवाई  की  ?

 श्री
 प्र्०

 प्र ०
 बहुत  सारी  जगह  स्टिक्स  सीज़  किये  गये

 ।
 पंजाब  गवर्नमेंट ने  कुछ  उन

 लोगों  के  परमिट  कैंसिल  कर  जो  कि  स्मगलिंग में  लगे  हुये  थे  ।  पंजाब  गवर्नमेंट जरा  तगड़े  तौर

 से  उनको  पकड़  रही  है  ।

 श्री  राधा  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनकी  यह  जानकारी  है  कि  यहां

 से  रोज़ाना करीब  करीब  बीस  हज़ार  व्यक्ति  रेल  के  ज़रिये  दो  ढाई  ढाई  सेर  गेहूं  बाहर  ले  जाते  हैं

 कौर  वह  सब  स्मगल  होता  है  ।  क्या  उसको  भी  रोकने  की  ज़रूरत  है  ?

 श्री व्०  प्र०  जैन
 :

 मैं  इसको  स्मगलिंग  नहीं  क्योंकि  कानून  के  मुताबिक  हर  एक  शझ्रादमी

 यहां  से  पांच  सेर  गेहूं  ले  जा  सकता  है  ।  आखिर  लोग  यहां  जाते  हैं  पौर  उनको  ज़रूरत  होती है  ।

 हमारा  उनको  रोकने  का  इरादा  नहीं  है  ।  जो  बीस  हजार  की  संख्या  बताई  उसका  मुझे  तो

 पता  नहीं  है  ।

 राज  महेन्द्र  प्रताप
 :

 राज  सबेरे  खुफिया  पुलिस  के  एक  प्रसिद्ध  लोदी  कालोनी  के

 श्री  बाली  मेरे  पास  aa  शौर  कहने  लगे  कि  वह  ऐसे  कई  बड़े  बड़े  दूकानदारों  दूकानों  का  पता

 लगा  सकते  हैं  जहां  अनाज  जमा  है  ।  क्या  उनकी  सेवायों  से  लाभ  उठायेंगे
 ?

 वह  आपकी  सहायता

 करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  कायें  के  लिये  सुझाव  है  |

 tail स०  धन  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  कभी  कहा  है  कि  २००  उचित  मूल्य वाली  दूकानें  चलायी

 गयी  हैं  ।  कया  यह  सच  है  कि  ये  दूकानें  लोगों  को  घाटा  गेहूं  का  संभरण  करने  के  लिये  पर्याप्त
 और  यदि  तो  क्या  इनकी  संख्या  बढ़ायी  जाने  वाली  है

 ?  दिल्ली
 के

 बाजारों
 में  झाटा  और

 गेहूं  किस  भाव  पर  मिल  रहा  है  ?

 पति झ०
 प्र ०

 यह  २००  संख्या  केवल  गेहूं  की  दूकानों  के  बारे  में  है
 ।

 वैसे
 तो

 दिल्ली  में
 Yooo

 दूकानें  चलती  हैं
 |

 श्री स०  स०  बनर्जी
 :

 मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 मैं  गेहूं  शर  घाटे  का

 भाव  जानना चाहता  था

 a  महोदय
 ः

 वह
 सोच  कर  जवाब दे  देंगे  ।

 ee  —

 मल  wast में
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 श्री  वाजपेयी :  खाद्य  समस्या  के  हल  में  सहायता  देने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार को  सर्वे दली सर्वे

 समिति  बनाने  का  सुझाव  केन्द्र  की  कौर  से  दिया  गया  था  ।  क्या  इस  प्रकार  की  कोई  समिति  दिल्ली
 में

 बनी  है  ax  यदि  तो  कया  वह  अर  अगर  नहीं  तो  कयों  नहीं  बनेगी
 ?

 fret  महोदय  :  यह  सब  इसी  cet  के  भाग  हैं  ।

 श्री  श्र०  घर  जैन :  यह  मामला  होम  मिनिस्ट्री में  प्राया  ।  यहां  पर  एक  सलाह  देने  वाली  समिति

 जिस  में  बहुत  सारे  दलों  का  प्रतिनिधित्व हैं  ।  अभी  तक  होम  मिनिस्ट्री  की  राय  यह  हुई  है  कि

 कार  कमेटी  खाद्य  के  तमाम  मामले  को  भी  देख  सकती है  ।

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  गल्ले  की  रोक-थाम  के  लिए  जब  दुकानों  में  स्टोर

 किया  गया  गल्ला  पकड़ा  तो  गवर्नमेंट  ने  केवल  यू
 ०  पी०  के  दुकानदारों का  गल्ला  ले  लेकिन

 पंजाब  के  दुकानदारों का  गल्ला  नहीं  पकड़ा
 गया

 ?  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  ऐसा  क्यों
 गया

 शर  एक  प्रकार  के  दुकानदारों  पर  यह  ज्यादती  क्यों  की  गयी
 ?

 श्री  त्यागी  :
 क्योंकि  मिनिस्टर  यू

 ०  पी० के  हैं  ।

 श्री
 प्र०  प्र०

 जैन
 :

 पहली  बात  यह  है  कि  प्लान  शल  मेम्बर  की  इत्तिला  ठीक  नहीं  है
 ।

 शुरू-शुरू  में

 यह  ज़रूर  था  कि  यू०  पी०  के  कुछ  दुकानदारो ंने  भेजा  नफ़ा  कमाने  के  लिए  इस  उम्मीद  पर  कि  पंजाब
 से

 उत्तर  प्रदेश  को  गेहूं  के  जाने  की  जो  रुकावट  वह  हट  प्राण  दस  लाख  मन  या  इस  से

 भी  ज्यादा  भ्र नाज  खरीद  लिया  था  कौर  जिस  वक्त  यह  फ़ैसला  हो  गया  कि  इस  रुकावट  को  हटाया

 नहीं  तो  यह  मुनासिब  समझा  war  कि  इसਂ  गल्ले  को  लें  लिया  बाद  में  पंजाब के  जिन

 व्यापारियों  ने  बहुत  तादाद  में  अनाज  जिन  का  पी ०  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  उन

 का  अनाज  भी  ले  लिया  गया  ।

 श्री  रा०  स०
 तिवारी

 :
 कया  दिल्ली  में  अनाज  बेचने  वाली  कोआपरेटिव  सोसायटियां  हैं  या

 बड़े  प्राणियों  को  अनाज  बेचने  का  काम  दिया  गया  है  ?

 श्री
 प्र०  प्र७

 जैन
 :

 बड़े  आदमियों  का  कोई  प्रदान  नहीं  क्योंकि  छोटे  छोटे

 फ़रोश हैं  प्रौर कछ थि  pares  सोसायटियां  भी  हैं  ।

 >
 श्री  राम  कृष्ण  :

 गेहूं  के  भाव  अरब  तक  ज्यादा  से  ज्यादा  कितने  बढ़े हैं  ?

 श्री ०
 स०  थामस

 :
 दिल्ली

 में  अधिकतम भाव  २०  Yo  रुपये  था--यह  दारा  किस्म  के
 लिये था  |

 चौ०  रणबीर  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता  है  कि  देहात  में  खेत  मजदूरों  को

 mg  नहीं  मिलता  है  जिन  लोगों  को  बहुत  थोड़ी  आमदनी  उन  को  सस्ता  गेहूं  देने  का  क्या

 इन्तज़ाम  किया  गया है  ?

 भी
 |. ह ५  हैं

 जेन
 :

 मंत्री  महोदय  को  यह  भी  पता  है  कि  कुछ  बड़े  बड़े  किसानों  ने  पंजाब  में  गांवों

 में  प्र  भी  अनाज  को  छिपा  कर  रखा  हुम  है  शौर  उन  से  भी  वह  अनाज  लिया  जायेगा
 ।

 tat  स०  स०  बनर्जी  समय  दिल्ली  में  कराटे  र
 गेहूं

 का
 बाजार  भाव  क्या  है  ?

 es
 झरंग्रेज़ी  मे



 २२  १८८०  )  मौखिक  उत्तर  १६५

 fait ज्ज्  प्र०  जैन  :  सभी  झ्राटा  विदेशी  गेहूं  से  बनता  है  शौर  a4  रुपये  प्रतिमन के  भाव
 पर  बेचा जा  रहा  है  |

 श्री  रामेशवर  टांटिया  :  आयात  किये  हुए  गेहूं  ौर  घाटे  के  विषय  में  आम  शिकायत  होने  के

 कारण  क्या  सरकर  प्रयोगशालाओं  में  उनकी  जांच  कराने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  हैं
 ?

 श्री श्र०  प्र०  जैन  :  मैं  वही  खाता  हूं  ;  शायद  अध्यक्ष  महोदय  भी  वही  घाटा  खाते  हों

 कौर  तो  कोई  शिकायत  हमें  नहीं  मिली  है  |

 महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  मंत्री  महोदय  उसके  बारे  में  मेरी  राय  जानना  चाहेंगे  ।

 fat हेम  बरूआ  :  हम  जानना चाहते  हैं  ।

 tara  महोदय  बरगला  नशा  ।

 डीजल  कौर  बिजली  के  इंजन

 श्री  श्रीनारायण दास
 res

 श्री  केशव

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  डीज़ल  कौर  बिजली  के  इंजनों  का  निर्माण  करने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ,  यदि  तो  कौर

 रेलवे  को  इंस  समय  ऐसे  कितने  इंजनों  की  झ्रावस्यकता  है
 ?

 twa  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  जी  यह  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।

 जिन  इंजनों  के  लिये  काडर  दिये  जा  चुके  हैं  उन  के  झ्र लावा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 शेष  वधि के लिये के  लिये  बड़ी  लाइन  के  लगभग  २४  मेन  लाइन  वाले  डीज़ल  इंजनों  र  ५३  बड़ी  लाइन

 वाले  डीज़ल  शंटर  इंजनों  की  आवश्यकता है  ।

 ए०  सी०  बिजली  से  रेलें  चलाने  की  जिन  योजनाओं  के  द्वितीय  योजना-काल  में  पूरी  हो  जाने  की

 झ्ाशा है है  उन  के  बारे  में  यह  अनुमान  है  कि  १५१  बिजली
 के

 इंजनों  की  आवश्यकता  पड़ेगी
 ।  ११०

 इंज  के  लिये  भ्रामक  दिये  जा  चुके  हैं  ।  द्वितीय  योजना  की  श्रीराम  में  मध्य  रेलवे  के  लिये  १५००  वोल्ट के

 सात  डी०  सी ०  इंजनों  की  भी  श्रावइ्यकता पड़ेगी  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  डीज़ल  कौर  बिजली  के  इंजनों  के  निर्माण के  संबंध  में  अरब जो

 प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  उनका  स्वरूप  क्या  है  ?

 salt  शाहनवाज खां  :  रेलवे  मंत्रालय  में  हमने  यह  नीति-विषयक  निश्चय  कर  लिया  है  कि

 बिजली  के  इंजनों  का  सरकारी-क्षेत्र  में  विकास  किया  जायगा  ।  डीज़ल  इंजनों  का  विकास  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  लिये  छोड़  जायगा  ।  बिजली  के  इंजनों  के  विकास  के  लिये  हमने  ११०  इंजनों के  भ्रामक

 विदेशों  को  दिये  हैं  ।  इन  में  से  १०  इंजन  चित्तरंजन  में  अलग  पुर्जों  की  शकल  में  रहे  हैं  ।  इन

 इंजनों  को  चित्तरंजन  में
 पुर्जे  जोड़  कर  तैयार  किया  जायगा  झर  इस  से  हमारे  कर्मचारियों  को

 बहुमूल्य

 मे शिक्षण  प्राप्त  हो
 हमने  फ्रेंच  नेशनल  रेलवे  से  यह  व्यवस्था  कर  ली

 मूल  अंग्रेजी  में
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 है  कि  वे  अपने  कारखानों  में  प्रशिक्षण  पाने  के  लिये  हमारे  यहां  के  लोगों  को  विदेश  भेजें
 |

 हमें  आताहै

 कि
 बिजली

 के  इंजनों  के  मैकेनिकल  पुर्जे  चित्तरंजन  में  बन  जायेंगे  ।  उसके  बिजली  वाले  हिस्से  भोपाल
 में  बिजली  का  भारी  सामान  बनाने  वाले  कारखानें  में  बनेंगे  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  किसी  विदेशी  फर्म  ने  यहां  डीज़ल  इंजनों  का  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  किया  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  तीन  विख्यात  भारतीय  टैक्समाको  हिन्दुस्तान  मोटेल

 डीज़ल इंजन  बनाती  हैं  ।  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  विदेशी  फर्मों  का  सहयोग  प्राप्त  कर  भारत  में

 डीज़ल  चालित  रेलवे  इंजनों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पेश  करें  ।

 शी  श्रीनारायण दास  :  मैं  यह  जानता  हू ंकि  इस  सम्बन्ध  में  किन-किन विदेशी  फर्मों  को

 झामंत्रित किया  गया  है  ।

 श्री  केशव  :  देश  में  बिजली  से  रेलें  चलाने  के  हमारे  विस्तार शील  कार्यक्रम को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कया  चित्तरंजन  wie  टेल्को  के  कारखानों में  बिजली  के  इंजनों  का  निर्माण  आरम्भ  करने  की

 कोई  योजना  है  ?

 मंत्री  जगजीवन
 :

 यही  बात  तो  उपमंत्री  महोदय  ने  कभी  बतायी  है  कि

 देश  में  बिजली  के  इंजन  बनाने  के  संबंध  में  हम  कया  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 सुशीला  नायर  :
 क्या  इस  बात  का  निचय  करने  के  लिये  कोई  aaa  की  गयी

 कि  हम  डीजल  erat  बिजली  से  कितने  कितने  अनुपात  में  इंजन  चलवाना  चाहते  मैं  यह  प्रदान इस 0 र  र
 कारण  से  पूछ  रही  हुं  कि  बिजली  तो  हम  अपने  में  लगातार  बढ़ाते  जायेंगे  लेकिन  डीज़ल  तेल  का

 हमको  आयात  करना  पड़ता  है  ।

 कशी  जगजीवन राम  :  ont  से  बिजली-डीजल-भाप  से  इंजन  चलाने  के  अनुपात  के  संबध  में

 अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  डीजल  के  जितने  इंजन  हम  मंगा  रहे  हैं  उनका  उपयोग  तो
 बिजली

 से
 रेलें  चलाने की  समस्त  योजनायें  के  पुरे  हो  जाने  पर  भी  निकट  भविष्य  में  होने  लगेगा

 ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवातों
 :

 डीजल  इंजनों  के  निर्माण  के  संबंध  में  विदेशी  फर्मों  के  साथ  सहयोग

 की
 जो  अनुमति दी  गयी  है  वह  किस  रूप  में  होगा--विदेशी  पूंजी  सहित  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में

 या  कम्पनी  में  ही  वास्तव  में  सहयोग  के  रूप  में  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 यह  ऐसा  मसला  है  जिसका  निबटारा  रेलवे  मंत्रालय  कोई  दूसरा

 मंत्रालय  करेगा  ॥

 दायर  ५  हाथ  में  रखेगी
 ?

 पार्वती  कृष्णन्
 :

 क्या  सरकार  डीज़ल  इंजनों  का  निर्माण  करने  वाली  फर्मों  के  कुछ

 श्री  जगमोहन
 जी  कोई  शेयर  रखने  का  मंशा  नहीं  वे  निर्माता  होंगे  और

 यदि  उनके  दाम  होड़  में  टिक  सके  और  माल  हमारी  विवरणी  के  अनुसार  तो  हम  यह  माल  उन  से

 खरीद  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन्
 :

 बिजली  site  डीज़ल  के  जिन  इंजनों  का  निर्माण  आरम्भ  होने  वाला

 जायगी ?

 है
 क्या

 वे
 सभी  बड़ी  लाइन  के  लिये  ही  होंगे

 या
 मीटर

 लाइन
 के  इंजनों  के  निर्माण  की  aaa  भी  दी

 मूल अंग्रेजी में
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 te  शाहनवाज़  खां  ये  दोनों के  लिये  होंगे  ।

 पत्नी  प्र०  चे  बोस  डीजल
 प्रो

 भाप
 से

 चलने  वाले  इंजनों पर  मील  के  हिसाब से  तुलनात्मक

 रूप में  कितना  खर्च  पड़ता  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  रफ्तार  कौर  अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  डीज़ल  इंजन  भाप क  इंजनों से

 निश्चय ही  भ्रच्छे  रहते  यदि  हम  भाप के  बजाय  डीजल  इंजन  चलायें  तो

 क्षमता  का  अधिक  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 rat  तंगामणि  :  व्या  डीज़ल  इंजनों  के  निर्माण  का  काम  पुरी  तरह  इन  तीनों  निजी

 भ्र  हिन्दुस्तान  मोटर्स  पर  ही  छोड़  दिया  जायगा  या  कम  से  कम  कुछ  इंजनों का

 निर्माण  चित्तरंजन में  भी  किया  जायगा  ?

 जगजीवन  राम  :  जी  नहीं  ।  चितरंजन  में  डीजल  इंजनों  का  निर्माण  करने  का  कोई

 इरादा  नहीं  है
 ।

 चित्तरंजन  में  भाप  से  चलने  वाले  इंजनों
 प्रौढ़

 बिजली  के  इंजनों  के  कुछ  मैकेनिकल

 पुर्जों  का  निर्माण चालू  रहेगा  ।

 कच्च  पटसन  क  भाव

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन
 |

 श्री  नागी  रेडडी

 श्री  प्र०  ग  सेम

 प  ६४  थो
 थ

 श्री  स०  Wo

 श्री  wat  सिंह

 |  थी  वाजपेयी

 श्र०  कण

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  ने  कच्च  पटसन  के  न्यूनतम  भाव  निश्चित  कर  देने
 की  सिफारिश  की  थी 'e

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  निश्चय  किया

 यदि  कुछ  निर्णय  किया  गया  हो  तो  कच्चे  पटसन  के  भाव  पर  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया हुई  ?

 छ  मंत्री  पृ०  amo  :

 भर  (7 7] \  भावों को  स्थिर  रखने  की  कार्यवाही  के  रूप  में  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम

 को  यह  afer दे  दिया  था  कि  ag  पटसन  पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  में  सहकारी  समितियों  की  अ

 पटसन  खरीद  ले  ।  सभी  से  पटसन  के  भावों  पर  इस  कार्यवाही  की  प्रतिक्रिया  का  अंदाज  नहीं  लगाया

 जा  सकता
 ।

 फिर  कच्चे  पटसन  के  भावों  में  कूछ  समय  से  थोड़ी  मजबूती  गयी  है  |

 1  श्रीमती  रेण  चक्रवातों :  राज्य  व्यापार  निगम  के  बाजार  में  भराने  के  समय  से  कच्चे  पटसन

 के  भावों  में  ठीक-ठीक  कितनी  वृद्धि  हुई

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 *Mesta—a  kind  of  Egyptian  Cotton.
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 do  शा०  देशमुख  :  मेस्टन  और  पटसन  दोनों  के  भावों  में  कुछ  बाजारों  में  लगभग  १

 रु०  भर
 उस  से

 कुछ  अधिक  वृद्धि  हुई  है
 |

 श्री  वाजपेयी  :  भावों  की  गिरावट  के  फलस्वरूप  पटसन  के  उत्पादन  में  कमी  न  होने  देनें  के

 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 डा०  पं०  ao  देशमुख  : मंत्रिमण्डल ने  निम्नलिखित  कार्यवाही का  अनुमोदन  किया  है
 :

 भारत  में  जिन  किस्मों  की  पटसन  पर्याप्त  मात्रा  में  पैदा  होती  है  उन  के  पर  प्रतिबंध लगा  दिया

 जूट  मिलें  at  पास  लगभग  ४
 महीनें  की  खपत  के  बराबर  का  स्टाक  भारत के  बाहर

 निर्यात के  लिये  लगभग  ५०,०००  गांठों  के  लिये  अनुमति  दी  जायगी  ;  भर  दूरस्थ  उत्पादक  क्षेत्रों  से

 मिलों  तक  कच्चे  पटसन  को  शी  घ्रतापूवक  लानें  के  लिये  सुविधायें  उपलब्ध  की  जायेंगी ।

 श्री  बर्मन  :  सरकार ने  किस  न्यूनतम  भाव  का  निश्चय  अथवा  भ्रनुमोदन  किया  है  कौर  यह

 भाव  किन  आंकड़ों  के  आधार  पर  निश्चित  किया  गया

 प्०  वा०  देशमुख  :
 हमने  wal  कुछ  भी  न्यूनतम  भाव  निश्चित  नहीं  किया  है  |

 tat  स०  चं०  सामन्त :  भारतीय  salty  पटसन  समिति  ने  जिस  न्यूनतम भाव  की  सिफारिश

 की  थी  क्या  सरकार न  उसे  स्वीकार  कर  लिया  था  कौर  क्या  इस  प्रकार  भाव  नियत  करने  को

 सरकार की  मंजूरी  प्राप्त  थी
 ?

 डा०  यूं  बाण  मैं  कह  चुका  हूं  कि  oat  कोई  न्यूनतम  भाव  नियत  नहीं  किये  गये

 fat  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  यह  सच  है  कि  सहकारी  समितियों  wie  व्यापारियों के  संघों

 ने  सितम्बर/श्रक्टूबर  में  ही  सरकार  से  फालतू  पटसन  का  निर्यात  कर  देने  का  झ्रनुरोध  किया  था  लेकिन
 सरकार ने  जनवरी  तक  इस  के  बारे  में  अंतिम  निश्चय  नहीं  किया  कौर  उस  समय  तक  उत्पादकों  को

 बाध्य  होकर  बहुत  कम  कीमत  पटसन  बेच  देना  पड़ा  ?  यदि  तो  क्या  यह  बात  पटसन की

 फसल  के  बारे  में  सरकार  के  गलत  निर्णय  के  कारण  हुई  या  भारतीय  जूट  मिल्स  एसोसियेशन की

 सिफारिश से  हुई  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०
 प्र०  :

 हमें  इस  श्रम्यावेदन  के  बारे  में  कुछ  पता  नहीं
 क्योंकि

 यह  श्रम्यावेदन वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  होगा  ।  यह  प्रदान उस  मंत्रालय  से

 पूछा  जाय  ।

 विमल  घोष
 :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अरब  तक  कूल  कितना  पटसन  खरीदा भर  यदि

 बिल्कुल  नहीं  या  काफी  अधिक
 न

 खरीदा  हो  तो  भावों  में  यह  मज़बूती  किन  कारणों  से  आई

 थ्री  Wo  प्र०  जेन
 थोड़ी  पटसन  खरीदी  गयी  है  |

 ta  विसल  घोष  :  कितनी ?

 शी  श्र०  प्र०  जेन  :
 मैं  ठीक  ठीक  अनुपात

 तो
 नहीं  बता  सकता  क्योंकि  यह  खरीद  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  की  गयी  है  पौर
 व  aa ष  मेरा  मंत्रालय  नहीं

 मल अंग्रेजी में
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 श्रीमती  चक्रवर्ती :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुऐ  कि  भावों  में  मजबूती  लाने  का
 प्रयास

 करने के  संबंध  में  नीति  का  निश्चय  एक  ऐसे  समय  पर  किया  गया  था  जब  कि  गरीब-से गरीब  काश्तकार

 बाजार  में  झा  चुका  था  क्या  सरकार  पटसन  के  बाजार  में  रखने  से  कांफी  समय  पहले  पटसन  खरीदने  के
 संबंध में  areal  नीति ले  कर  बाजार  में  ग्रीन  वाली  है  ?

 फ्री  प्र  प्र०  जेन  :  चाल ae  के  लिये  हम  ने  निश्चय  कर  लिया है  11  Qt  यह  बता  चक  हे
 कि  यह  निश्चय क्या  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित ह  १  ६  ध  र

 हिंगोली-खंडवा  लाइन  पर  पुलों  का  निर्माण

 1*६३.  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 हिंगोली-खंडवा  रेल  संपर्क  पर  ait  कितने  बड़े  पुलों  का  निर्माण  होना  बाकी  है  ;

 क्या  इन  के  लिये  झावइयक  दहती रें  झरा  गई

 सभी  बड़े  पुलों  का  निर्माण  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  ara  है  ?

 ptt  उपमंत्री
 सें०  Fo  :  चौंतीस

 १०२३  शहतीरें प्रा  गई  ६६  श्री  भी  बाकी  हैं  ।

 WATT,  Ego  TH  ।

 वनरोपण  संस्था

 श्रीमती  इलापाल  चौधरी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  भारत  के  मरु  कौर  भ्रमण-मरु  प्रदेशों  में  वनरोपण  के  लिये  एक  संस्था
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  शौर

 यदि  हां  ,  तो  इसे  भ्रांति  रूप  प्रदान  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 pares तथा  कृषि  मंत्री  ६. हु ०  प्र०  :  कौर  .
 यूनेस्को  के  एक  विशेषज्ञ की

 सलाह  पर  यह  निचय  किया  गया  है  कि  जोधपुर  की  मौजूदा  केन्द्रीय  मरुस्थल  वनरोपण  गवेषणा  केन्द्र
 को

 इस  विषय की  यूनेस्को  की  बड़ी  परियोजना  के  सहयोग  कौर  उस  संगठन  की  प्रविधिक  कौर  वित्तीय

 सहायता से  केद्रीय  मरू-प्रदेश  गवेषणा  संस्था  में  परिवर्तित कर  दिया  जाय  इस  के  वित्तीय

 ठन  संबंधी  व्यौरे  at  विचाराधीन
 emeaed

 GEC ५ मं
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 स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 श्री  स०  म०  बुर्जों

 श्री  तंगासणि : TR.  {

 sit  Ho  क्र  गोपालन

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  १६५६-६०  में  कुछ  शर  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  खुलने  की  संभावना

 यदि  तो  किस  नगर  में  ;

 कितना  व्यय  होगा  ;  शौर

 किन  नगरों  में  यह  कार्य  श्रारम्भ  हो  गया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रो  स०  wo  :  al

 से  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 REXEKe
 में  सम्भावित  खुलने  वाले  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  एवं  उनका  लागत

 विवरण
 नन  ना

 क्रम  नगर

 सख्या  का  नाम  लागत

 वन  द
 ~

 रुपये

 कोयम्बटर  कोयम्बटूर  ५९,७००
 जालघर  20,52,000

 ¥0,0G,000 जयपुर

 आगरा  ४  १,६  ७,०००

 2%, 35,€00

 २६,६ ५००
 en

 (=)  उत्तर  के  भाग
 में

 उल्लिखित
 सभी  स्थानों  पर  कार्य  प्रारम्भ  हो  चुका है  ।

 wa  में  चलते  फिरते  प्स्तकालय

 वाजपेयी
 1*६७.  श्री  विभूति  मिश्र

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीच  के  स्टेशनोंਂ  के  कर्मचारियों
 को

 पढ़ने  की  सामग्री  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 चलते  फिरते  पुस्तकालय  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ;
 —————  एएए

 मूल  अंग्रेज़ी  में
 ‘Wayside  Stations.
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 यदि  at,  तो  उसकी  तफसील  क्या  है  ;

 क्या  उत्तर-पूर्व  रेलवे  के  दो  खंडों  पर  चले  फिरते  पुस्तकालयों  की  व्यवस्था  सफल  रही

 ह ै?

 रेलवे  उप  मंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।

 चलता  फिरता  पुस्तकालय एक  चालू  डिब्बा  है  जिस में  प्रादेशिक  भाषाओं  की  पुस्तकें

 होती  हैं  ताकि  बीच  के  स्टेशनों  के  कर्मचारियों  को  पुस्तकालय  की  सुविधा  प्राप्त हो  सके  ।

 उत्तर-पूर्व  रेलवे  के  समस्तीपुर  ——ATHleqnia GST IL UH AAAT खंड  पर  एक  चलता
 फिरता

 पुस्तकालय  १९  दिसम्बर  gays  को  खोला  गया  था  ।  wat  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता

 परन्तु  यह  कहा  जा  सकता है
 कि  यह  लोक  प्रिय  हो  गया हूं

 ।  गोरखपुर-गोंडा  लूप  पर  एक  चलता

 फिरता  पुस्तकालय ५  १९५९  को  आरम्भ  होने  वाला  था  ।

 सतलज-ब्यास  सम्पक  परियोजना

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 1:
 /

 भी  राम
 कृष्ण

 :

 |  श्री  हेम  राज
 दलजीत  सिद

 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  €  दिसम्बर  १९५८  के  झरता  संख्या  ११२०  क  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्पर्क  परियोजनाਂ  नामक योजना  का  कोई  सर्वेक्षण  या  अध्ययन

 किया गया

 इस  परियोजना  की  लाभ  ध्येय  कया  हैं
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  उपमंत्री  :  पंजाब  सरकार  परियोजना  की  जांच

 ताल  कर  रही हैं  ।

 परियोजना  से  भाखड़ा  में  प्रजनित  विद्युत  में  निश्चित  वृद्धि  होगी  ।  पानी

 नंगल  बांध  के  नीचे  सतलज  नदी  में  जायेगा  तथा  हरिके  में  उठाकर  उसे  राजस्थान  नहर  में  डाला

 जायेगा  ।  भाखड़ा  जलाशय  में  जाने  वाला  सतलज  का  पानी  उत्तम  रहेगा  क्यों  कि  यह  उच्च-तल

 तथा  ऊपरी  भागों  में  उपलब्ध  हो  सकेंगी ।

 उड़ीसा  से  धान  114.0  चावल  का  निर्यात

 १६६.  श्री  सूप कार
 :

 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  अरन्य  राज्यों  को  अरब  तक  उड़ीसा  से  कूल  कितना  धान  तथा  चावल  भेजा

 गया  है  एवं  उनका  प्राप्ति-मूल्य

 उड़ीसा में  उपरोक्त  प्राप्ति-मूल्य का  उन  राज्यों  में  धान  तथा
 चावल

 के  बाजार-मूल्य

 से  क्या  भ्रनुपात  है  जहां  वे  भेजे  जाते  हैं
 ?

 ae

 fare  अंग्रेजी  में
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 तथा  कृषि  मंत्री  wo  उत्तम  व  श्रुति-उत्तम किस्म  का  Yooo

 टन  चावल  जो  निम्न  दरों  पर  प्राप्त  किया  गया  ¥  फरवरी  १९४५९  तक  बंगाल  भेजा

 गया

 की  प्रति  मन  दर किस्म

 १६,०००  रू० उत्तम

 उत्तम  29,00  रु०

 बंगाल  में  कलकत्ता  में  ig  वा  ह्-का  रखाना  मूल्य  १६,  0°90  रु०  और

 ge  oY  रु० के  बीच  है  तथा  पश्चिमी  बंगाल  के  मिले  हुए  जिलों  में  चावल  की  किस्म  के  अनुसार
 ।

 डाक  तथा  तार  क  लिय  स्वयंसेवक

 *igo  श्री  सकत  दवात  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १८  gus  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  समय  जिन  व्यक्तियों  ने  अपनी
 सेवायें  alta  की  थीं  क्या  उसके  बारे  में  इस  बीच  इकट्ठे कर  लिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  प्रत्येक  परिमण्डल  के  भ्रांकड़े  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जायेगा  ;

 शेष  स्वयं  सेवकों  को  उपयुक्त  रोज़गार  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  जी  केवल  परिश्रमी

 बेंगाल  परिमण्डल  के  आंकड़ों  को  छोड़  |

 जी  पश्चिमी  बंगाल  परिमण्डल  की  सूचना  के  उपलब्ध  होते  ही  ।

 मुझे  खेद  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  कार्यवाही  करना  सम्भव  नहीं  क्योंकि

 रिक्त  स्थानों  के  भरने  के  समय  चने  गये  व्यक्तियों  को  निजी  योग्यता-क्रम के  अनुसार

 अपनी  बारी  लेनी  होती  हैं  |

 परिश्रमी  बंगाल  को  चावल  का  संभरण

 1*७१.  श्री  साधन  गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  ने  हाल  में  ही  केन्द्रीय  सरकार  से  चावल  के  संभरण
 की  प्रार्थना  की  हैं  ;

 यदि  तो  कितने  चावल  की  प्रार्थना  की  है  ;  कौर

 कितना  चावल  भेजा  जायेगा
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र  ०  जेत )  (  )  से  राज्य की  किसी  विशिष्ट  मास

 की  झ्रावश्यकता  पर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  के  साथ  विचार  करती  है  तथा  केन्द्रीय  fad  में
 माल की  उपलब्धता  तथा  अन्य  राज्यों  की  विंमान  एवं  भावी  मांग  की  दृष्टि से  संभरण की  व्यवस्था

 की  जाती है  ।  फरवरी  PEVE  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  ३०,०००  टन  चावल  मांगा
 20,000

 धान  २०,०००  चावल  क  संभरण  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  ॥

 मूल  wast  में
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 1*७२.  श्री  त०  नूरिस्तानी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 हिन्दुस्तान  शिया  का  पूर्व-निर्माण विभाग  कब  चालू  होगा  ;

 जहाजों  का  मूल्य  कैसे  निर्धारित  किया  जाता  है  ;  और

 वें  विदेशों  में  बने  जहाज़ों  की  तुलना  में  कैसे  हैं  ?

 रै-निर्माण 1  परिवहन
 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 विभाग
 तैयार  हो  गया  तथा  आशा  है  कि  जून  RENE  से  कार्य  करने  लगेगा  |

 तथा  «  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 वर्तमान  प्रणाली  यह  है  कि  जहाज़ के  मालिक  के  साथ  बातचीत कर  के  ऐसा  मूल्य  निर्धारित
 ~

 किया  जाता  है
 जो  मोटे तौर  पर  उसी  प्रकार

 के  इंगलैंड में  बने  जहाज़ का  होता  ।  १९५६  में

 सुनिश्चित  किये  गये  विभिन्न  देशों  में  जहाज़-निर्माण  लागतों  का  तुलनात्मक  विवरण  निम्न  है  :

 ब्रिटेन  १००
 हि

 °

 ्

 Ro

 २००

 आस्ट्रेलिया  Xo

 न

 श३०

 न

 a
 कसर

 Fig,  श्री  रघुनाथ  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  कनाडा से  कैंसर  के  उपचार  के  लिए  एक  भ्रूण-यंत्र घौर

 ६०)  खरीदा

 यदि  तो  यह  कहां  लगाया

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  ):  कनाडा  की  सरकार  कोलम्बो  योजना के
 तीन  कोवाल्ट

 बीम  थेरापी  यूनिट
 और

 11100000107 7010  ह

 1  मूल  अंग्रेजी  में

 *Pre  fabrication  Shop.
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 इन  तीन  कोवाल्ट  बीम  थेरेपी  यूनिटों  में  से  एक-एक  यूनिट  (  १)  टाटा  मेमोरियल

 (2)  चित्तरंजन कैसर  कलकत्ता प्रौढ़  (  ३)
 क्रिश्चियन  मेडिकल  कालेज

 लुधियाना  में  लगाया  जायेगा  तथा  शक्तिशाली  कोवाल्ट
 ६०

 सोचें  कैंसर  इंस्टीच्यूट  मद्रास

 में  लगाया  जायेगा  ॥

 वस्तु  समितियांਂ

 1७४.  श्री  ईया चरण  :  क्या  खाद्य  तथा कृषि
 मंत्री  यह  ख़तासनस  का  कृपा  करा  कि

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय  के  श्रन्त्गंत  वस्तु  समितियों  की  बैठकों
 के

 बीच  कितना

 अन्तकाल  निश्चित

 क्या  विगत  दो  वर्षों  में  समितियों  की
 बैठक  बुलाने  के  लिए

 अनन्तकाल
 में

 बतन  हुमा  शआर

 यदि  इसके  क्या  कारण हें

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  से  (7)  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  १,  संख्या  ge]

 कलकत्ता के  लिये  क  रेलवे

 toy.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  बोल  तथा  सरकार ने  कलकत्ता  के  लिए  वत्ताकार  रेलवे के  बारे  मे  एस० एन  ०

 राय  समिति
 की  सिफारिशों एवं  उपनगरीय  विद्युतीकरण योजना  के  एक  खंड  के  रूप  में  कलकत्ता

 के  चारों  mt  विद्युत  चालित  वृत्ताकार  रेलवे  सेवा  करने  के  संबंध  में  पूर्वे  रेलवे

 विद्युतीकरण  संबंधी  सांरंगापनी  समिति  की  सिफारिशों  पर  क्या  निर्णय  किया

 क्या  कलकत्ता के  लिए  वृत्ताकार  रेलवे
 का  यह  प्रस्ताव ग्रस्त  में  उन  विद्युतीकरण

 परियोजनाओं  का  एक  भाग  बन  जायेगा जिन  पर  हावड़ा  तथा  सियालदाह खंडों  में  पहिले से  ही

 कार्य हो  रहा

 क्या  वृत्ताकार रेलवे  के  लिए  कोई  विस्तृत  परियोजना जानकारी  एवं  लागत  प्राक्कलन

 तयार किये  गये

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी )  तथा  कलकत्ता नगर  के  चारों
 वृत्ताकार  रेलवे  की  योजना पर  कलकत्ता  के  सभी  सिर  हों  के  विद्युतीकरण होने  पर  विचार
 किया  जायेगा  ॥

 प्रदान
 उत्पन्न

 नहीं  होता  । nanan

 1  मूल  अंग्रेजी में

 1Commedities  Committees
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 धान  चावल  की  खरीद

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 1*७६.५  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 Lat  अनिरुद्ध सिंह  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  ने  किन  राज्यों  में  चालू  खरीफ  फसल  में  बाजार  से  धान  कौर  खरीदन

 आरम्भ  कर  दिया

 उन  राज्यों  में  कभी  तक  कितना  धान  व  चावल  खरीदा  जा  चुका

 क्या  संघ-सरकार के  नाम  से  भी  चावल
 व

 धान  की  कोई  खरीद  की  गई

 यदि  तो  कितनी  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  चावल  या  धान  आन्ध्र

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  kaw  बंगाल  से
 खरीदा

 जा

 रहा  मद्रास  में  खरीद  area  होने  वाली  है  |

 से  एक  पटल  पर  रखा  जाता  दिखाय  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या  ७०]

 राष्ट्रीय  परियोजना निर्माण  निगम

 1*७७.  go  मधुसुदन  क्या  सिचाई  मोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 जब  तक  कौन-कौन  राज्य  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  में  सम्मिलित  होने

 को  तैयार  हो  गये

 उनमें से  कितनों  ने  झपने  भ्रंश  का  भुगतान कर  दिया  है
 ?

 और  विद्युत  उपमंत्री  :  सात

 पांच

 उड़ीसा  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  बृहद तर  योजना

 1*७८.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  २७  नवम्बर  g&us  के  अतारांकित

 संख्या  ४७२  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उच्च  स्तरीय  बाढ़  समिति
 ने  उड़ीसा  सरकार

 की  बाढ़  संबंधी
 दीघेंकालिक

 प्रभाव  वाली  योजना की  जांच  करके  उसका  अनुमोदन कर  दिया  है  ;

 क्या  उड़ीसा  में  बाढ़  नियन्त्रण की  यह  दीर्घ  कालिक  प्रभाववाली  वृहत्तर  योजना  की

 मुख्य-मुख्य बातें  दर्शाने  वाला  विवरण  पटल  पर  रखा

 कया  भारत  सरकार
 ने

 यह  वृहत्तर  योजना
 पूर्ण  रूपेण  स्वीकार  कर  ली

 1  मूल wal में
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 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )
 :  से  एक  विवरण  जिसमें

 अपेक्षित

 जानकारी  दी  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 उड़ीसा  सरकार  की  दीर्घकालिक  प्रभावशाली  वृहत्तर  योजना  की  जांच  करने
 के

 उपरान्त  उच्च  स्तरीय  बाढ़  समिति  नें  woe  प्रतिवेदन  के  द्वितीय  खंड  में  मोटे  तौर  पर  उन

 बातों  का  उल्लेख  किया है  जिनक  are  दीर्घकालिक  वाली  सन्तोषजनक  वृहत्तर  योजना

 बनाई  जानी  चाहिए  ।  प्रतिवेदन  के  द्वितीय  खंड  में  सम्मिलित  सिफारिशों  का  सारांश  संलग्न

 इन  सिफारिशों  के  झ्रनुसार  योजना  बनाना एवं  भ्रनुमोदन  के  लिए  राज्य  प्रविधिक

 परामर्शदात्री  समिति  तथा  राज्य  बाढ़  नियन्त्रण  बोड़  के  समक्ष  रखना  राज्य  सरकार  का  कायें

 केन्द्रीय  भारतीय  नदी  आयोग
 तथा  केन्द्रीय  बाढ़  नियन्त्रण

 ale
 इस

 पर

 विचार  करेंगे ।  इस  स्थिति  में  योजना  को  पूर्णरूपेण  या  were  wailed का  उत्पन्न

 नहीं  होता
 ।

 आंध्र  से  चावल  की  वसूली

 क्
 1*७९.  श्री  सुब्बया  श्रम्वलम  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  vue  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 eas  में  केन्द्रीय  सरकार ने  झ्रान्ध्न  प्रदेश  से  कुल  कितने  चावल की  वसूली  की

 ak

 प्रत्येक  आवश्यकता  वाले  राज्य  को  कितना  कितना  चावल  गया  तथा  कितना

 सरकार के  पास

 तथा  कृषि  उपमंत्री  ह ५  प्र०  Reus  में  ay  प्रदेश  में  केन्द्रीय

 सरकार  के
 द्वारा  वसूल  किये  गये  तथा  उन्हें  दिये गये  चावल  की  मात्रा लगभग  १७१,०००

 टन

 देश
 में  विभिन्न  राज्यों  तथा  विदेशों  से  वसूल  किया  गया  चावल  एकत्रित  किया  जाता

 है  तथा  केन्द्रीय  स्टोरों  में  रखा  जाता  विभिन्न  राज्यों  की  के  अनुसार  केन्द्र  उन्हें

 चावल  देता  है  ।  इसलिए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  seer  प्रदेश  से  समाहार  किया गया  कितना

 चावल  आवश्यकता  वाले  राज्यों  को  दिया  गया  तथा  कितना  सरकार के  पास

 दारावती  जल  विद्युत  परियोजना

 1*८०.
 श्री  ate  सिंह  सरहदी

 :  क्या
 सिंचाई  ate  faa  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 दश रो वती  जलविद्युत  परियोजना  में  feat  प्रगति हुई  कौर

 —
 मल  ग्रेजी  में
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 कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  परियोजना  के  निर्माण  कार्यों  में

 अच्छी  प्रगति  हो  रही  जनन  केन्द्र  के  बारे  केन्द्र-स्थान  पर  खुदाई हो  रही  है  ।

 परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  REL CY  करोड़  रु०  है  कौर

 प्रथम  प्रक्रम की  लागत  २२.६७  करोड़  रु०  इससे  पूरे  मैसूर  राज्य
 को  लाभ  पहुंचेगा

 बाढ़  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति

 *८१.  श्री  सरजू  पांडे  :.
 कया  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बाढ़  सम्बन्धी  उच्च-स्तरीय  समिति  ने  अरपना  दूसरा  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  बाढ़ों  के  नियंत्रण  के  लिये  उसके  मुख्य  सुझाव कया

 बाढ़  सम्बन्धी सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  तथा

 स्तरीय  समिति  लेवल  कमिटी  खान  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट
 की

 दूसरी  जिल्द
 पेश  कर दी  है  कौर  उसमें  दी  गई  सिफारिशों  का  सारांश  सदन

 की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  [  सें  रखा  जाना  ।  देखिये  एल०  टी०  gee/ue]

 दिल्ली  के  लिए  मास्टर  प्लान

 श्री  रा०  स०  तिवारी :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 दिल्ली  की  मास्टर  प्लान  को  कार्यान्वित  करने के  लिए  सरकार  ने  क्या

 की  शर

 यह  मास्टर  प्लान
 कब  तक  कार्यान्वित

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  कौर  दिल्ली  की  मास्टर  प्लान  अभी  तैयार

 हो  रही  है  पौर  इसके  CENE  के  अन्त  तक  पूर्ण  हो  जानें  की  mardi  प्लान  के  मिलते  ही

 उसकी  कार्यान्वित के  प्रश्न  पर  विचार किया  जायेगा  ।

 रेलवे  भाड़ा

 श्री  विद्याचरण  get
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  कच्चे  मैंगनीज  के
 रेल  भाड़ा  में  कमी  करने  पर  विचार कर  रही

 यदि हां  तो  मामला  किस  प्रक्रम  में  भर

 इस  मामले  में  कब  तक  निश्चय  होने
 की  aren

 उपमंत्री  सें०  द०  :  से  मामला  विचाराधीन है  तथा

 तराशा  है  कि  शीघ्र  ही
 निर्णय  हो

 i  ee

 +  मूल  sas
 में
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 पत्तनों का  विकास

 1८४.  श्री  मिलती
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  न  भारत  में  पत्तनों  के  विकास पर  परामर्श  बने के  लिए  कुछ  विशेषज्ञों

 eat
 के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  प्राविधिक

 प्रशासन
 से

 प्रार्थना  की

 यदि  तो  विशेषज्ञ  कौन  कौन  से  विशिष्ट  मामलें  उन्हें  विचारार्थ  सौंप
 गये

 fastest  ने  क्या  परामर्श  दिया

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :

 श्रीमान  |

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 संयुक्त  राष्ट्र  प्रविधिक  प्रशासन  से  श्री  एफ०  पोस्थूमा की  सेवा  में  जो  रटरडम

 के  उपनिदेशक  उपलब्ध  हुई  थीं  ।  उन्हें  निम्न  मामले  सौंपे  गये  थे  :

 (१)  कलकत्ता  क्षेत्र में  एक  सहायक पत्तन  के  लिए  उपयुक्त स्थान  चुनना

 (२)  नदी  हुगली  के  तल कर्षण की  समस्या ।

 (३)  कलकत्ता  पत्तन  में  पूर्वी  डाक  जंकशन  पर  मार्किटिंग ae  के  विस्तार  तथा

 नये  नमूने  का  बनाने  की  परियोजना I

 (४)  बम्बई  पत्तन  के  विकास  तथा  बम्बई  पत्तन  तक  जाने  वाली  मुख्य  धार  के
 तलकषंण  की  समस्यायें  |

 (५)  कांडला  पत्तन  तक  जाने  वाली  घार  की  गहराई  बढ़ाना

 (६)  प्रदीप  तथा  मंगलौर  पत्तनों  का  विकास ।

 विशेषज्ञ  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा है

 रेलवे  सुरक्षा  बल

 1८५.  पंडित  gto  ato  तिवारी :  कया  रेलवे  मंत्री  १७  दिसम्बर  uc H arifed के  तारांकित

 संख्या  १०६८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  सुरक्षा  बल  १९५७  अधीन  नियमों  wafer  रूप

 दे  दिया  गया  ak

 यदि  तो वे  पटल पर  कब  रखे
 tr ee  ee  गएਂ  आसव

 fiat  प्रंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  तथा  .  रेलवे  सुरक्षा  बल  अधिनियम

 १९४७  के  अधीन  बने  नियम  विचाराधीन हैं  तथा  इस  वर्ष  के  मध्य  तक  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 अगरतला  नगर  को  पीने  के  पानी  का  संभरण

 1*८६  श्री  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १३  RUS  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या ६१  क  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  अ्रगरतला  नगर  के  व्यक्तियों

 को  PEXE  किस्त  तक  सरक्षित  पीने  का  पानी  प्राप्त हो  जायेगा ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  नहीं  |  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  योजना का  पुनरीक्षण  किया

 विचाराधीन  है  ।

 हिमाचल  sear  का  स्वास्थ्य  विभाग

 पद्म Fog
 *  थो  स०  चे

 सामन्त
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  विभाग  में  प्रशिक्षित
 कर्मचारियों

 की  कमी  को  पुरा

 करने
 के

 लिए  क्या  पग  उठाये  जा  रहे  और

 सरकार  द्वारा  भेजे  गये  छात्रों  सहित  कुल  कितने
 छात्र

 इस  समय  विभिन्न  संस्थानों

 सें  चिकित्सा  की  दिक्षा  प्राप्त  कर  रहे

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  .  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  प्र  यथा

 समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भोजन  व्यवस्था  के  ठेकेदार

 ८८.  श्री  तंगामणि  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  विचार  के  ठेकेदारों  के  उपक्रमों  की

 श्रश्कतम  सीमा  कम  करने  का  है

 (  )  यदि  तो  शौर

 वर्तमान  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  क्या

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 ada  सीमायें

 ्र
 (१)  भोजन-व्यवस्था  अर्थात्  रेस्टोरेन्ट ों

 '
 तथा  अल्पाहार  गृहों  के  मामले

 कौर

 (
 ? \  )  ठेले  के  ठेकों  के  मामले में  र्कीति

 स्टाल  एव  प्लेटफार्म  पर  ठेलों ७

 oe
 एकक |  er

 अंग्रेजी

 327  (AI)
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 सोलापुर म  पुल

 ८९६.  श्री  सोनावाने  :  कया  रेलवे  मंत्री  २७  १  &४५८  के  अ्रतारांकित संख्या

 ३००८  के  उत्तर
 क

 संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 a  री  लाइन  के  स्टेशनों  के
 क्या  शोलापुर tad  स्टेशन  के  बड़ी  लाइन  कौर

 परिचालन  क्षेत्रों  के  मिलाने  पुल के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  विचार हो
 चुका

 क्या  बम्बई  सरकार सें  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुमा

 काय  किस  तारीख  से  आरम्भ

 |  रेलवे  दाहनवाज्॒  कभी  श्रीमान

 तथा  श्रीमान  ।  राज्य  सरकार  नें  व्यय  उठानें  से  मना  कर  दिया  है

 तथा  मामल  पर  art  विचार हो  रहा  हैं  |

 उठाई  परियोजना

 श्री  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  ११  रि  १६५८  के  तारांकित

 प्र दन सख्या  १६७८  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  sare  पश्चिमी  खानदेदा  के  बारे में  कोई  निर्णय  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  कार्य  करने के  लिए  कार्य-स्थान  पर  कुछ छ  मशीन  करा गई
 शौर

 परियोजना
 पर  aa  तके

 कितना  घन  व्यय
 हुआ  है

 ?

 ।  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  श्रीमान  ।

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  बम्बई  सरकार से  मांगी गई  है  ।

 अद्यतन  व्यय  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  €४५९  के  तक  लगभग
 &  &.9  लाख रू  व्यय  होगा  ।

 भाखड़ा  बाध

 १.
 को  मोहम्मद  इमाम  :

 क्या
 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  wag  fe  भाखड़ा  बांध  के  दोनों  कौर के  |  ढलानों की  Freer

 फुसफुसी  att  चट्टान  बहुत  ही  छितरी  छितरी

 क्या-उन्हें  प्रसिद्ध  इंजिनियर  as  हली  का  यह  मत त  मालूम
 '  है

 कि
 संभव  है

 कि  बांध
 से

 मिले  हाड़ी  ढलान  ७२०  फीट  ऊंचे  बांध  का  दबाव  सहन  न  कर  सकें  ;
 न  न  नी  a hd

 ी
 नी

 अ्रंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  हैं
 कि  पहाड़ी  ढलानों  का

 एक  भाग  पिछली  वर्षा
 में  ढह  गया

 तर

 पहाड़ी  ढलानों  को  सुदृढ़  करने  के
 लिए  क्या  पूर्वोपाय  किये

 गये

 1  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  से  जानकारी  बताने  वाला  एक

 विवरण  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 भाखड़ा  बांध  शिवालिक  पर्वत  के  नीचे  स्थित हैँ  ।  पहाड़  मिला  मिट्टी  तथा

 कटे  भागों  सहित  छितरा है  ।  मिट्टी  क  बांधों  की  काफी  गहराई तक  खुदाई  की  गई है प्रौर

 फिर  उन्हें  कंकरीट  से  भर  दिया  गया  है  ।  चट्टानों  को  सीमेंट--मसाला  भर  कर  मिला  दिया

 गया है  ।  इसमें  छेद  करने  कौर  फिर  उसे  भरने का  कार्य  सम्मिलित है  ताकि  सारा  ही  एक  सा

 हो  जाये

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्रीमान्  ।

 महाभूतत्वीय सर्वेक्षण  ai  बाह्म  घेरे  की  बार  बार  परीक्षा  यह  देखने  के  लिए
 की  गई  हूँ  कि  क्या  कोई  भू-भौति  की  ग्र दृढ़ता  है  जिसके  कारण  पानी  पुरी  मात्रा  में  जमा न
 किया जा  सक  ।  ऐसी  सारी  शंकाओं को  मिटा  लिया  गया है  ।  भूतत्वीय  जांच  के  परिणाम  स्वरूप

 जहां  कहीं  उचित  समझा  जाता  है  वहां  भराई  की  जाती है  ।

 बला  डिला-विशाखापटनम  लाइन

 1६२.  सरदार  प्री  सि०  सहगल :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  रेंगेगी

 क्या  यह  सच  है  कि  बस्तर  जिले  के  बैलाडिला  में  अतिरेक  लोह  वयस्क  के  उपलब्ध

 होने  तथा  इसके  शिकायात  के  लिए  जापान से  करार  होने  के  कारण  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में  कौर  विशाखापटनम के  मिलाने  वाली  रेलवे  लाइन  के  निर्माण

 का  सुझाव दिया  शहरों

 यदि  तो  क्या  सरकार का  विचार  इसे  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  मिलाने का

 ह # प रेलवे  उपमंत्री  सें०  :  मूल  रूप  में  दंडकारण्य  विस्थापित

 पुनर्वास  योजना के  संबंध  में  दे ंलाडिला--कोटावलसा  रेलवे  सर्वेक्षण  पूर्ण  होने पर

 विद्याखापटनम  पत्तन  से  लोह-वयस्क  के  ora  के  लिए  भी  प्रयोग  होगा
 ।

 मामला  विचाराधीन  हूँ  क्योंकि  रेलवे  लाइन
 क  अतिरिक्त

 भ्रपेक्षित  अधिक  पत्तन

 सुविचारों  की  my  जांच  होनी है  ।

 सोन नवी  चन्द

 1*९३.  श्री  कमल  सिंह :  कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री
 ३०

 १६५८  के
 तारांकित

 प्रदान  संख्या  2823.0  कर उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  नें  बन्ध  तथा  सड़क  के  पुल  तथा  जल  विद्युत्  तैयार  करने

 तिया जल्च स्तर की  ad  oe  ee  ee  शरिता  है a

 द् ५  अंग्रेजी  में
 }  Sone  River  Barage.



 प्रद  लिखत  उत्तर  aa
 ad  ११  PevE

 यदि  तो  प्रतिवेदन के  बारे में  सरकार की  क्या  राय है  प्रौढ़  कार्य  कब  आरम्भ

 क्या  वर्तमान  नहरों  के  नवनिर्माण  तथा  मरम्मत  arf  का  जिसके  लिये

 २.२७  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  दी  गई  प्रारम्भ  कर  दिया  गया है  अरब  तक  क्या

 प्रगति  हुई

 सिंचाई  कौर  fay  उपमंत्री  :  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्  प्रयोग  में

 अभी इस  परियोजना  का  परीक्षण  पूरा  नहीं  हुसना है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कार्य  प्रारम्भ  हो  चका है  ate  बिहार  सरकार  gee  तक  ४५  लाख  रुपया

 खच  करना  चाहती  हैं  |

 कोंकण  तटीय

 1९४.  श्री  नारायणन  af  सेहत

 श्री
 कौडियाल  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ae  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बम्बई  स्टीम  नैवीगेंशन  कम्पनी  अपनी  कोंकण  तटीय  सेवा  को  स्थगित  करने

 का  विचार  कर  रही  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 तथा  संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :  कौर

 कम्पनी  ने  शिकायत  की  हैँ  किइस  सेवा से  कोई  लाभ
 नहीं हो  रहा  है  ake  घाटे  को  पुरा  करने

 के  लिये  भाड़ा  बढ़ाये  अथवा  राज  सहायता  प्राप्त  किये  बिना  उस  को  चालू  रखना

 सम्भव  न  होगा ।

 हुगली  नदी  के  किनारों  का  कटाव

 vay.  श्री  हाल  क्या  सिचाई
 site  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ्  नग  =
 )  क्या  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार से  कोई  og  थाना  मि

 ली  है  कि  हुगली  नदी  के  दोनों
 किनारों  के  विशेषकर  जिला  हावड़ा  कौर  चिन् सुगढ़  का  बचाव  कर ण  रने  के  जिनका
 कटाव हो  रहा  सहायता दी

 यदि
 तो

 उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 सिंचाई  कौर  fart  उपमंत्री  of
 *(#)  ait  एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित

 जानकारी
 दी  गई  है  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 आ  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 at  अंग्रेजी  में
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 रेलवे समय  सारणी

 FEG  को  गोर  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  समय  सारणी की  हर  बार  प्रत्येक  भाषा में  कितनी  प्रतियां  छपती

 sate  प्रतिष्ठित  अरन्य  किन  भाषाओं  में  समय  सारणी  छपती  है

 भाषाओं  का  चुनाव  किन  झ्राधारों  पर  किया  जाता  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  विक्रय  के  लिये  समय  सारणी  की  जो  प्रतियां

 भाषा वार छपती  हैं  उनकी  संख्या  प्रत्येक  रेलवे  में  अ्रलग-्रलग होती  है  प्रत्येक  संस्करण  उनकी

 मांग  को  देखते  ET  छापा  जाता  है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २२]  जिस  में

 बताया  गया  है  कि  अवतार  १९४८  में  प्रत्येक  भाषा  में  समय  सारणी  की  कितनी  प्रतियां  छपी

 थीं

 च् 1 रमखी झ  तामिल  कौर  तेलग ु।

 अंग्रेजी  और  हिन्दी  के  wea  भाषाओं  में  समय  सारणी  की  प्रतियां  राज्यों

 की  मुख्य  प्रादेशिक  भाषाओं  के  आ्राधार  पर  इस  दश्त  पर  छापी  जाती  हैं  कि  उनकी  पर्याप्त  मांग

 हो  ।

 क्षय  रोग  सर्वेक्षण

 श्री  हरविन्द  घोषाल

 rFey.  <  श्री  स०  चचा  सामन्त

 सुबोध  हंसना

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कर्ता  करेंगे  कि

 क्या  peyy—uec  के  दौरान  में  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद  ने  क्षय  रोग  के

 प्रकोप  का  कोई  नमूना  सर्वेक्षण  किया  है

 यदि  तो  पश्चिमी  बंगाल  के  किस  भाग  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;

 उसका  क्या  परिणाम निकला  ?

 (sty
 स्वास्थ्य  मंत्री  है  शत  करर

 :

 चितरंजन कलकत्ता

 पानी हरी  कलना

 बोकांडा  पुरुषोत्तमपुरा

 उत्तर  जाफरचघर

 कलकत्ता  में
 ५

 वर्ष  शौर  इस  से  अंधक  वायु
 के  जिन  लोगों

 का  एक्सरे  किया  गया  उन  में

 १००० में  १६ '  ७३  क्षय  रोग  के  रोगी  १००० में  ६  ३€  व्यक्तियों पर  विशेष  अधिक  प्रभाव

 नहीं  था  ।
 कस्बों  कौर  ग्रामों  के  आ्रांकड़ों  का  विश्लेषण  नहीं  किया  गया  है

 ।
 ee

 मूल  अग्रेजी  में
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 ऊपरी  पुलों  तथा  नीचे  के  पुलों  का  निर्माण

 *€८.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  स्थानों  में  रेल  के  ऊपरी  पुल  कौर  नीचे  के  पुलों  के  निर्माण की

 मांग की  गई  है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  खंडो  के  कितने  स्थानों  से  यह  मांग  की  गई  हूं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  बनाई है  कि  एक वर्ष  में  कितने  नीचे के

 था  ऊपर के  पुल  बनाये  कौर

 यदि  तो  यह  योजना  क्या है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  do  :  जी

 कभी  इसके  बारे  में  सूचना  मौजूद नहीं  है  कौर  रेलों  से  मंगानी  पड़ेगी  ।

 कौर  जी  नहीं  ।  जब  कभी  राज्य  सरकारें  रेल-प्रशासनों  से  रेलवे  लाइनों के  ऊपर

 या  नीचे  पुल  बनाने  के  लिये  कहती  हैं  कौर  विंमान  नियमों  के  अनुसार  झपने  हिस्से  का  खर्च  देने को

 तैयार  हो  जाती  तो  उनकी  बात  तुरन्त  मान  ली  जाती  है  |  राज्य  सरकारों  से  जवाब  खाने  में  कुछ

 समय  लगता  इसलिये  इस  तरह  का  कोई  कार्य  क्रम  नहीं  बनाया  जा  सकता  कि  एक  साल  में  कितने

 पुल  बनाये  जायें  ।  लेकिन  ज्योंही  राज्य  सरकार  उसके  अनुमानित  खर्च  कम  कौर  ७५

 हिस्से का  खां  उठाने  की  मंजूरी  दे  देती  रेल  प्रयास  अपने  निर्माण  कार्यक्रम  में  इस  काम  के  लिये

 जरूरी रकम  की  व्यवस्था  करते  हूँ  काम  जल्द  से  जल्द  शुरू  कर  दिया  जाता  है  ।

 खाद्यान्न में  श्रात्मनि  भरता

 by Roo
 Sf  श्री  खादीवाला :

 sit  क०  भगण  सालवीय :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्न के  मामले  में  कितने  राज्य  भ्रात्मनिभंर हैं  ;

 इस  सम्बन्ध
 में  अरन्य  राज्यों  के  श्रात्मनिभंर न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या इन  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  है  कौर  a  द घ्ग्हु  a र  करने  के  लिये  प्रयत्न किये
 गये  और

 यदि  तो  कया  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  |. हँ ० |  प्र०  :  ग्रान्ट  मध्य
 उड़ीसा पंजाब  में  अ्रन्न  की  उपज  खपत  से  अधिक  होती  उत्तर  मद्रास

 तथा  मैसूर  भ्रात्मनिभंर  हैँ  ।

 न्
 से  अदमनीय

 रता  समूचे  देश  के  लिये  ही  प्राप्त  करनी  है
 ।

 प्रत्येक  राज्य  में  चाहे

 वह
 आत्म निभे

 ए  पए  र  है  या  खाद्यान्न  की  उपज  में  उन्नति
 के  लिये  गुंजाईश  है  ।

 परन

 अंग्रेजी में में

 छ
 हो  सकता  है  कि
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 श्रेय  क्षेत्र  qa  राज्य  झ्रात्मनिभ  रता  प्राप्त  कर  सके  ।  प्रत्येक  राज्य  की  सदस्यों  का

 निरन्तर  निरीक्षण किया  जा  रहा  प्रौढ़  खेती  की  उपज  को  बढ़ाने के  लिये  उपाय  किये  जा  रहे
 ह

 zl

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जा  तियों  के  लिये  रक्षित  स्थान

 [*  १०१.  श्री  दलजोत  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २७  १९४५८ के  अ्रतारांकित  wet

 संख्या  २९८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  रेलवे  में  रेलवे  सुरक्षा

 दल  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  रक्षित  स्थानों  को  भरने  में  श्री

 तक  प्रगति हुई  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  खा ं)  तृतीय  श्रेणी  में  अनुसूचित  जातियों
 के  ४  कौर

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  ५  व्यक्ति  कम  चुत्थ  श्रेणी  में  केवल  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  ही  १४१  व्यक्ति  कम  हैं  ।

 यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  Peuc—VEe HY Aaa aH sa HAT की  समाप्ति  तक  इस  कमी  को  पुरा कर  लिया

 जैसा  कि  पहले  भी  बताया  जा  चूका  है  ।

 श्री  गाडी :
 1  १०२-

 थी  सिद्धनंजप्पा  :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पुरान  बांधों  के  ota  किये  जाने  वाले  क्षेत्र  के  अतिरिक्त

 तुंगभद्रा  परियोजना  बांया  किनारा  विकास  योजना  के  अधीन  वास्तव  में  कुल  कितन  क्षेत्र  की  सिंचाई

 की  गई  ;  ak

 aa  तक  परियोजना  पर  कौर  श्रमिक  क्षेत्रों  की  दोनों  दिशाओं  के  विकास  पर  कुल

 कितनी  राशि  at  की  गई है  ?

 सिंचाई  शौर  विद्युत  उपमंत्री  :  १६५८  तक  वास्तव  में

 दे£,€ ३०  एकड़  भूमि  की  सिचाई  की  गई  थी  ।

 wm
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  श्र  य  था संभव  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी

 श्री
 अठ  क०  गोपालन

 ध  203.
 ‘Lat  कुन्दन

 क्या  सिवाय  और  faery  मंत्री यह  बताने  की
 करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंचाई ait  विद्युत्  उपमंत्री  हाले  ही  में
 केरल म

 म  बेरापली  नदी

 परियोजना  के  स्थान  पर
 एएल  ma  re

 च  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  केरल  प्रौर  मैसूर  राज्य  सरकारों  से  उन्हों  ने  जो  बातचीत  की  उसका
 क्या

 परिणाम  निकला  श्र

 क्या  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  में  ही  परियोजना  का

 कार्य  आरम्भ  हो  जायेंगी ?

 सिचाई  और  विद्युत  उपयंत्री  :  जी  हां  ।

 मैसूर  सरकार  के  प्रतिनिधियों  से  उनकी  कोई  बात  चीत  नहीं  हुई
 थी  ।  केरल  राज्य

 के  सिंचाई  ate  विद्युत्  मंत्री  उपमंत्री  के  साथ  बेरापली  नदी  परियोजना  के  स्थान  पर  गये  थे  जिन्हों ने

 योजना  के  मुख्य  पहलुओं  की  व्याख्या की  थी  ।  उन्होंने  बताया  कि  इस  योजना  से  किस  प्रकार  केरल  में

 मालाबार  क्षेत्र  की  सिचाई  होगी  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा कि  इस  से  सस्ती  बिजली  पैदा  की  जा

 सकेगी  |

 जी  नहीं  ।-

 डाक  व  तार  कर्मचारियों  द्वारा  दिवस  सनाना

 राजेन्द्र  सिह  :

 श्री राम  कृष्ण
 1१०४,

 ्

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  व  तार  कम  चारी  संघ  की  नेशनल  फैडरेशन  के  फैडरल  परिषद

 ने  दिवसਂ  मनाने का  संकल्प  किया  कौर

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हूँ
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री
 स०  का०  :  डाक  व  तार  कर्मचारियों  की

 नेशनल  फेडरेशन  से  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  फिर
 भी

 पता  चला  है  कि  वें  ११  geyve € ७५
 4,  दिवसਂ  मनायेंगे  |

 उनकी  ये  हैं  :

 (१)  श्स्तरिम  सहायता  की  दूसरी  किश्त  तुरन्त  देना  |

 (2)  वेतन  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  शीघ्र  प्रकाशित  करना  ।

 (३)
 सरकारी  कर्मचारी  आचरण

 नियमों
 के

 नियम  ४
 कौर  का  निरसन

 करना  |

 (¥)  सरकारी  कर्मचारी आचरण  नियमों  को  नये  सिरे  से  बनाना  ।

 (4)
 कामिक  संघों  की  वैध  गतिविधियों  के  कारण  कर्मचारियों  को  दण्ड  देना  |

 (&)
 कार्मिक संघों  की  गतिविधियों  में  भाग  लेने  के  कारण  पदच्युत  किय  निकाले  गये
 ar  सेवा  निवत्त किये  गये  कमेंट्री क  चोरियों

 को
 नौ

 करी
 पर  लगाना ee

 प्रेमी  में
 oe



 २२  १८८०  लिखित  उत्तर  C59

 facet  भें  दूध  सप्लाई  योजना

 1१०४५.  श्री  रास  कृष्ण  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  दिल्ली  में  दूध
 की

 सप्लाई  के  लिये
 तीन

 दूध  सप्लाई  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  त्र

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  क ेलिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  गये हैं
 कौर  प्रतिदिन  कुल  कितना

 दूध  सप्लाई  किया  जायेगा  ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री
 श्र०  प्र०  :  (*)  उत्तर  प्रदेश

 कौर  पंजाब
 के

 ग्राम्य  क्षेत्रों  में  दूध  एकत्र  करने  के  ३०  केन्द्र  स्थापित  करने का  विचार  है  |

 wit  तक  निम्नलिखित  १४  स्थान  चुने  गये  हैं

 (१)

 (२)  बनाना  दिल्ली

 (3)  नजफगढ़

 (४)  मुराद नगर

 (५)  डंकौर  एस०  )

 (६)  दादरी

 (७)  पिलाया

 (८)  गौलोथी  उत्तर  प्रदेश

 (&)  बाघ पट

 (%e)  मसौरी

 (११)  पिलाना

 (१२)  चोला

 (  १३)  बल्लभगढ़

 (१४)  पलवल

 (  १५)  बहादरगढ़

 पंजाब

 (%v)  सोनीपत

 (%s)  सोहना

 (28)  खरखौदा

 प्रत्येक  स्थान  से  उपलब्ध  दूध  की  मात्रा  क  अनुसार  प्रत्येक  केन्द्र  से  प्रतिदिन  २००  से  ४००

 मन  तक  दूध  सप्लाई  किया  जायेगा  ॥

 भारत  में  मेवा  उद्योग  का  विकास

 प*  १०६.  श्री
 प्र्०  स०  तारिक :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पाकिस्तान  से  सूखे  फलों  का  aaa  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  सरकार  नें  भारत  में  मेवों  के  उद्योग  का  विकास  करन  के  लिये  बया  कार्यवाही

 की  है  करने  का  विचार  है  ?
 a  eee  a

 pra  अग्रेज़ी  में
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 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०
 प्र०  te  एक  विवरण  सभा-पटल पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जो  हां

 जो  मेवे  पाकिस्तान से  area  किये  जाने  हैं  उन्हें  तैयार  करने  के  लिये  जो  फल

 प्रयोग  में  राते  हैं  वे  भारत  में  अधिक  मात्रा  में  Ger  vey a  Te!  होते
 ।  फिर  भी  निम्नलिखित  areanthia

 योजनाश्रों  के  हारा  इन  फलों  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 :--

 १  हिमाचल  wear  में  चीनी  स्थान  पर  3-2ey9 A fear F से  किशमिश  के  बारे  में  गवेषणा

 ्  की  गई  है  ।

 2  बादाम  wave  शादी  सम्बन्धी  अखरोट nix  पिस्ता  शादी की

 गवेषणा  को  शरीक  गहन  बनाने  के  लिये  एक  योजना  हिमाचल  प्रदेश  में  चीनी

 स्थान  पर  R—T— PELE  से  आरम्भ की  जा  रही  है  ।

 दे  फल  उत्पादों का  विकास  :  इस  योजना  के  aaa  इन  क्षेत्रों  में  जहां  का  जल  वायु इन

 फलों  की  पैदावार के  उपयुक्त  है  ३००  रुपये  प्रति  एकड़  दिन  कालीन  ऋण  फलों  की  किए  करने

 वालों  को  नये  उधान  लगाने  के  लिये  दिया  जाता  है  ।

 चतुर्थ  श्रेणी  के  रेल  कर्मेंचा  रियों  की  पदोन्नति  सम्बन्धी  समिति

 त०  [: (०  राव  «

 1१०७.  2
 क  att  राजे  fag:

 Left  भक्त  दर्शन

 रेलवे  मंत्री  १७  १९४५८  के  तारांकित seq  संख्या  ११३०  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बतानें  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  चुत्थ  श्रेणी  के  रेल  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  सम्बन्धी  समिति के  प्रतिवेदन पर

 अब  तक  विचार  किया  जा  चका  ;  wie

 यदि  तो  रेलवे  बोर्ड  नें  कौन  सी  मध्य-मध्य
 सिफारिशें  स्वीकार  की  हैं

 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज़  at)  :

 ह  ES
 ३०

 सिफारिशों
 में

 से  १५  के  बारे  में  आदेश
 दिये जा  चुके  हैं  कौर शेष  के  बारे  में  भी  कीं  प्रे  हो  दिये  जायेंगे  ।

 (a)  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  site  किये  गये  निर्णयों  का  सभा-पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।

 प्रंग्रेजी में
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 दिल्ली  के  मुख्य  यार्ड  का  नवनिर्माण

 [  भी  भक्त

 *908.4  श्री  राम  कृष्ण

 Lait  दी०  चे  sat

 क्या  ta  मंत्री  €  १९५८ के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  ११४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  मुख्य  रेलवे  यार्ड  के  नवनिर्माण  के  सम्बन्ध  में  wa
 कया

 प्रगति  हुई

 उस  पर  भ्रनुमानतः  कितना व्यय  होगा

 अब  तक  कितना  धन  व्यय  हुआ  है  ;

 यह  कार्य  कब  तक  समाप्त  होने  की  श्राशा है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री सें०  व०  :  तक  बड़ी  लाइन  में
 रिमॉडलिंग  का

 लगभग  ५०  प्रतिशत  कौर  मीटर  लाइन  में  ८३  प्रतिशत काम  qa  हुमा

 बड़ी  लाइन  की  रिमॉडलिंग  पर  लगभग  ३८  लाख  श्र  मीटर  लाइन  पर  लगभग  १७

 लाख  रूपये  खर्चे  का  अनुमान  है  |

 geus  तक  बड़ी  लाइन  की  रिमॉडलिंग  पर  लेखे में  २०  लाख  मीटर

 लाइन की  रिमाडलिंग  पर  लेखे में  १३  ६७  लाख  रुपये  खच  दिखाया गया

 यदि  सिगनल के  सामान समय  पर  तो  बड़ी  लाइन  की  रिमॉडलिंग

 EXE TH | तक

 मीटर  लाइन  की  रिमॉडलिंग  EYE  ।

 मीन  क्षेत्र का  विकास

 ei  विद्या  चरण  शवल

 |  १  न
 ,  J  थी  |. है +  प्०

 |  थी  पुलिस

 at  कौडियाल

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १७  १९५८  के  भ्र तारांकित  प्रशन  संख्या  2928 FIAT के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  मीन  क्षेत्र के  विकास  के  लिये  सामुदायिक विकास  खंडों  में  २  से .४

 तक
 केन्द्र  खोलने  की  योजना  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  भ्र

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  केन्द्र  खोलने  के  लिये  किन-किन  स्थानों  का  विचार  किया  जा

 रहा
 ene

 rat  परं ग्रेजी  में
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  नहीं  ।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  |

 भारत-द  क्षीण  अमेरिका  नौवहन  सेवा

 *१११.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  सरकार  द्वारा  संचालित  किसी  नौवहन  समवाय  अथवा  निगम  ने  भारत

 दक्षिण  अमरीका  के  बीच  एक  नई  नौवहन  सेवा  चालू  करने की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  तक  चालू  होगी  ?

 परिवहन  तथा  संचार
 मंत्रालय

 में
 राज्य-मंत्री

 राज
 :  दी

 इण्डिया  स्टीम

 शिप  कम्पनी  कलकत्ते  कौर  नभ  ore  के  बीच  सीधी  जहाजी  सर्विस  चालू

 करनें  वाली  है  ।  यह  एक प्राइवेट  जहाजी  कम्पनी  है  ।

 aren  है  कि  यह  इसी  महीने  में  शुरू  की  जायगी  ।

 गाड़ियों का  समय  पर  चलना

 1*११२.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गाड़ियों  को  ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह

 क्या

 क्या  गत  दो  मास  में  कोई  सुधार  हुआ  कौर

 गाड़ियों के  लेट  चलने  के  कारण  कितने  व्यक्तियों  के  खिलाफ  श्रनदासनिक  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 परिशिष्ट  १,  भ्रनुबन्ध  संख्या  २३]

 जी  नवम्बर कौर  gus  में  कुछ  सामान्य  सुधार  हुमा  है  |

 नवम्बर कौर  due  में  २६७०  व्यक्तियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  गई  ।

 बहरामपुर में  पुल

 1*११३.  श्री
 त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात  कौर  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  बरहामपुर

 में
 खगराघाट

 के  निकट  राष्ट्रीय राज  पथ  सं०  ३४  पर  एक  बड़े  पुल  का  निर्माण  रोक  दिया
 गया

 राष्ट्रीय
 राज  पथ  सं०

 ३४
 के  कलकत्ता-बरहामपुर कौर  खगराघाट-मोरग्राम  सैक्शन ों

 पर  ate  कितने  पुलों  का  निर्माण  किया  जाना  है  ।
 वे  कहां-कहां  बनाये  जायेंगे  ae  कब  तक  निर्माण

 पूरा हो
 ak

 बकाातल्एएतल्एएएएटा _  ——  ट  _  लए

 inet  अंग्रेजी ra
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 राष्ट्रीय  राज  पथ  सं०  ३४  के  खगराघाट-सोरग्राम  सेक्शन  का  परिवहन  के  लियें  उद्घाटन

 कब  किया  जायेगा  ?

 निम्नतम +परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :

 टेंडर में  टेक्सटाइल  इस्पात  होगा  जो  कि  भारत  में  तैयार  नहीं  होता  है  ।  टेंडरों  मे ंविलम्ब इस  कारण

 emt
 कि

 इसके  डिजाइन  को  बदलने के  बारे  में  बातचीत  चल  रही  थी  |  अरब  विवार  है  कि  निम्नतम

 टैंडर  ही  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  जिसमें  टेक्सटाइल  इस्पात  का  प्रयोग  होगा ate  विदेशी

 मुद्रा  भी  खर्च  होगी  |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  परिशिष्ट  १,  श्रनबन्घ :
 संख्या  २४]

 सड़क  बन  चुकी  है  कौर  मानसून  से  पूर्व  यातायात  के  लिये  खोल दी  जायेगी  ।

 परादीप  शौर  CUT  जलाशयों  में  मछली  पकड़ना

 1*११४.  श्री  पाणिग्रहण :  क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मछली  पकड़ने  वाली  मशीन  युक्त  नावों  की  सहायता  से  परमदीप कौर  हीरा कुड
 जलाशयों  में  मछली  पकड़ने  का  प्रयोग  किया गया  है

 क्या  ये  प्रयोग  संयुक्त राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  मत्सय  विशेषज्ञों की  देख  रेख
 में  किये  जा  रहे  ak

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 जी

 (१)  परादीप  जी  हां

 (२)  हीकुड  जलाशय
 जी

 नहीं

 (  परादीप
 :

 परिणाम  सन्तोषजनक  बताये  जाते  हैं  ।

 (२)  )  हीरा कुड  जलाया
 :

 भ्र भी  परिणामों का  मूल्यांकन  किया  जाना है  क्योंकि

 मछली  पकड़ने  का  काम  अ्रघिकतम  १९५८  QEYe F के

 बीच  ही  होगा  ।

 भाखड़ा  बांध  के  निकट  पर्यटन  स्थान

 1११४५.  श्री  afore  सिह  सरहदी
 :

 क्या  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  भाखड़ा  बांध  के  निकट  कोई  सुन्दर  स्थान

 अथवा कोई  सुन्दर  उद्यान  बनाया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  कौर
 कौन  सा  स्थान  चुना गया  है  ?

 1  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  जी  नही ं।

 wt  उत्पन्न
 नहीं

 होता  |
 i

 Ra  अंग्रेजी  में
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 तुंगभद्रा  परियोजना

 fa  नागी  रेड्डी  :
 i

 श्री to  तू ०  राव L

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभी  career  परियोजना  के  श्रन्तगंत  गढ़वाल उत्तर  भर  गडवाल

 दक्षिण  नहरों  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  ate  जानकारी एकत्र  की  जा

 रही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 सरना  प्रौढ़  बेहारोली  स्टेशनों  के  बीच  विस्फोट

 |  डा०  राम  सुलग  सिह

 |  श्रीमती
 इला  पाल चो धरी :

 थी  रघुनाथ सिंह  :

 शी  जीत  faa  सरहदी  :

 T*Q V9.  ५  श्री  हेम

 at  पद्य
 |

 tt  राम

 श्री  विभूति  मिश्र

 sit
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १६  PELE  को  भ्रमुतसर-पठानकोट लाइन  पर  सरना
 at  बेहारोली  स्टेशनों  के  बीच  एक  विस्फोट  eat

 यदि  तो  क्या  उस  मामले  की  जांच  की  गई

 जांच  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  :
 जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 यह  निष्कर्ष निकाला  गया  कि  किसी  ने  जान  बूझ  कर  हानि  पहुंचाने के  लिये  यह  किया

 था  ।  पुलिस  जांच  कर  रही  है  ।

 चावल  को  वसूली

 1*११८.  शी  मिलती  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १७  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या
 ११३६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  में  चावल  कौर  धान  की  वसूली  के
 निर्धारित  मूल्य  में  उसे

 ————_____—
 रेलवे

 ने  स्टेशन  तक  पहुँचाने  का  सर्च
 भी  शामिल

 Oe
 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  व्यापारियों  को  कमीशन  देने  तथा  wea  खर्चो  के  लिये  उस  मूल्य  में  कमी  करने का

 राज्य  सरकारों  को  ग्रन्थकार

 क्या  रेल  तक  पहुंचाने  के  खर्च  कौर  खरीदने  वाले  एजेंटों  को  पारिश्रमिक
 देने  के  लिये

 कोई  एकरूप  स्केल  निर्धारित  किये  गये  ak

 यदि  तो  क्या  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  जिस  में  यह  बताया  जाये

 कि  प्रत्येक  शीर्ष  के  अधीन  कौन-कौन  से  भत्ते  दिये  जा  सकते  हैं  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  स्टाक  रेल  हेड  केन्द्रों  पर  ही

 खरीदे  जाते  हैं  ate  समाहार  मूल्य  ऐसे  केन्द्रों  पर  माल  देने  पर  ही  लागू  होता  है  ।  मध्य  प्रदेश
 शरीर

 उड़ीसा  में  जहां  केन्द्र  रेलवे  से  दूर  स्थित  हैं  उनके  लिये  wert  मूल्य  निश्चित  किये  गये  किये  जा

 रहे  हैं  ताकि  काइतकारों  को  परिवहन  पर  शरीक  खर्च  होने  के  कारण  हानि  न  पहुंचे  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  कयों  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  की  स्थिति  अ्रलग  होती  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ११४  भी
 कमल  सिंह :

 हेम  राज :

 क्या  खाद्य  att  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कौन-कौन  से  नई  प्रकार  के  उर्वरक  तैयार  करने  का  विचार  कौर

 इस  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  काश्तकार  इनका  प्रयोग

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  १,  श्रमूबन्ध  संख्या  २५]

 दोहद-इंदौर  रेलवे  लाइन

 थी  खादी वाला :
 ¥2Qo.

 श्री  हि०  Wo  मालवीय

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंदौर  राज्य  के  समय  से  सरकार  दोहद-इंदौर  बड़ी  रेलवे  लाइन

 बनाने  का  विचार  कर  रही

 क्या  इस  लाइन  का  सर्वे  पुरा  हो  चुका

 यदि  तो  यह  सर्वे  कब  किया  कौर

 क्या  सरकार  का  इस  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  की  योजना को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  सम्मिलित
 करने  का  विचार  है

 ?

 क  ee  ore

 न् । मूल ह  अंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी  )  :  कौर  जी  कुछ  समय  पहले  इस

 लाइन  के  बारे  में  जांच-पड़ताल की  गयी  थी

 FER  में  ।

 कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 रेल  तमंचा  रियों  की  मारपीट

 1*१२१.  श्री  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  सियालदा  डिवीजन  रेलवे  )  में  यात्रियों तथा  wea  व्यक्तियों

 द्वारा  रेल  कर्मचारियों  की  पिटाई से  इंजन  ड्राइवर डर  गये  श्योर

 यदि  तो  इस  बारे  में  बया  कार्यवाही  की  गई

 ्  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ खां  )
 :

 कुछ  ऐसी  घटनायें  हुई  हैं
 जब

 कि  किसी  कारण

 गाड़ियों  के  लेट  हो  जाने  पर  यात्रियों  अथवा स्रन्य लोगों wea  लोगों  ने  इंजन  चलाने  वालों  पर  आक्रमण किया

 अथवा  करने  का  प्रयत्न  किया  कौर  इन  घटनाओं  से  कुछ  डर  पैदा  हो  गया  था  |

 राज्य  पुलिस  के  सहयोग  से  ऐसी  घटनायें  को  रोकने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 दण्डकारण्य परियोजना  के  लिये  रेलवे  लाइने

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 श्रीमती  इला  पालचौघरी :

 शरर  श्री  सुबोध

 श्री  स०  चे  सामन्त

 क्या  रेलवे  मंत्री  २१  (84S  के  तारांकित  प्रम  संख्या  १३३  के  उत्तर के

 संबंध  में यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  दण्डकारण्य  परियोजना  के  लिये  प्रस्तावित  रेलवे

 लाइन पर  पयंवेक्षण  संबंधी  प्रारम्भिक  काम  श्रारम्भ  करनें  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  ब०  :  बेल  सिल्वा  और  कोहावालसा के  बीच  एक

 रेलवे  लाइन के  लिये  प्रारम्भिक  इंजीनियरिंग  शर  अ्रत्तिम  स्थान  तथा  यातायात  सर्वेक्षण  के

 लिये  प्रभी  2-L-KE AT Yo को  २०
 लाख  की  लागत से  करने  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  तथा  सामान

 कौर  कर्मचारीगण  एकत्र  करने  का  प्रबन्ध  आरम्भ कर  दिया  गया  है  ।

 रेल  के  डिब्बे  बनाने  का  कारखाना

 1*१२३-  श्री  त०  ब०  fag  राव
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पैग़ाम्बर  के  रेल-डिब्बे  बनान ेके  कारखाने  में  दूसरी  पाली  का  काम  कबसे  आरम्भ

 दूसरी  पाली
 में

 कितने  कुशल  मजदूर  रखने  का  विचार  कौर

 i)
 Renee

 मां
 से डिब्बों  Sour  Sete

 बाणी  र

 fae  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  निकट  भविष्य

 में

 कुशल  मजदूरों  का  ब्यौरा  wit  तैयार  किया  जाना  है  ।

 दूसरी  पाली  के  पूर्णरूपेण  स्थापित हो  जाने  ae  काय  आरम्भ  कर  देने
 क

 श्रतिवषं  लगभग  ३००  श्र  अधिक  इस्पात  के  डिब्बे  बन  सकेंगे ।

 दई  भूमि  को  पुनः  कृषि  योग्य  बनाना

 1१२४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  राष्ट्रीय  वानस्पतिक  प्रयोगशाला  ने  भूमिਂ  को  कृषि  योग्य  बनाने  क बारे में

 कोई  सफल  गवेषणा की

 योजना
 की  विशद  रूपरेखा  क्या

 गवेषणा  से  क्या  लाभ  उचना  है  लाभ  उठाने  का  विचार  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  से
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 जाता  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  वनस्पति  लखनऊ  के  निदेशक  अल् के लाइन भू  मियाँ  को  कृषि  योग्य  बनाने  पर

 कुछ  प्रयोग कर  रहे  हैं  ।  काम
 a

 प्रयोग  की
 अवस्था

 में  है  किन्तु  अभी  तक
 जो

 परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं

 थे  उत्साहवर्धक  योजना  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है  |

 QeUe A GUT में  उत्तर  प्रदेश की  सरकार  ने  १२०  एकड़  झल् के लाइन  भूमि  राष्ट्रीय  वनस्पति

 उद्यान  लखनऊ  के  निदेशक  कों  उसे  ale  योग्य  बनाने  के  तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिये  उन्हें

 ays  राष्ट्रीय  वनस्पति  उद्यान  के  निदेशक ने  जीवविज्ञान तथा  क्षेत्र  संबंधी  तरीकों से  यह  खोज

 निकाला कि  जल  में  होने  वाले  कुछ  पौदों  में  भूमि  में  से  सोडियम  निकाल  देने  की  शक्ति  हैं  जिससे

 अलक  लाइन  की  मात्रा कम  हो  जाती हैं  |  तबसे  इस  प्रकार के  प्रयोग के  लिये  प्रौर  अधिक  क्षेत्र

 दे  दिया  गया  है  तथा  जांच-पातालों  के  परिणामों की  परीक्षा  विभिन्न  प्रकार के  पौदे  लगाकर

 की  जा  रही  है  जिनमें  फलों  के  फसलें  तथा  औषधि
 तैयार  करने  वालें  पौदे

 शामिल  हैं  ।

 यदि  गवेषणा  के  परिणामों  में  सफलता  मिली  तो  राज्य  सरकारों  को  भी  यथासम्भव  बड़े से

 बड़े  पैमाने पर  इनका  उपयोग  करने  के  लिये  उनका
 ध्यान  आकर्षित

 किया
 जायेगा  ।

 ग्राम्य  विद्युतीकरण  योजना

 1*१२४.  थी  राम  कृष्ण :  क्या  सिचाई  र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  ग्राम्य  विद्युतीकरण  योजना के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  कमी  रह  गई

 यदि  तो  कहां  ak

 नट Cee  उसके  कारण  हैं  ?  पिन  em  ee

 327  (AT)
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 सिचाई  wie  विद्युत  उपमंत्री
 :

 जी
 नहीं

 ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते
 |

 उड़ीसा  में  मेडीकल  कालेज

 prong.  श्री  पाणिग्रहण
 :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगें

 सरकार ने  संघ  सरकार  के  पास  अगली  जुलाई  से
 क्या  यह  सच  हूँ  कि  उड़ीसा

 उड़ीसा में  एक  दूसरा  मेडिकल
 कॉलेज  खोलने  के  लिये  भ्र पना  प्रस्ताव  भेजा है

 क्या  इस  संबंध में  राज्य  सरकार  ने  कोई  वित्तीय  सहायता
 मांगी  पर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  मंत्री  जी  हां  ।

 (7)  उड़ीसा  की  सरकार  को  सूचना  दी  गई  थी
 कि

 निधियों
 की  कमी  की  दृष्टि  से  |  द्वितीय

 योजना  काल  में  उड़ीसा  में  दूसरा  मेडिकल
 कालज  खोलने के  लिये  राजकीय  सहायता  देना

 भारतः

 सरकार के  लियें  संभव  नहीं  है  ।

 डीजल  कारें

 1११२७.  श्री  सिह  सरहदी  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  २१  १€  ५८  के  तारांकित

 संख्या  १५४ के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  लिये  नियत
 १२

 डीजल  कारें  जिन
 सेक्टरों  के  लिये  आवंटित  की

 गई  चलनी  अझ्रारम्भ  हो  गई

 यदि  तो  क्या  उनके  चलने  से
 मितव्ययता  अथवा  जनता  को  लाभ

 शौर

 यदि  तो  कहां

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  जी  नहीं  किन्तु  ७-२-५९  से  नई

 नई  पर  एक  में  जुड़ी  हुई  दो
 रेल  कारें

 चालू कर  दी  गई  हैं  ।

 श्र  इसका  पता  तभी  चलेगा
 जबकि

 डीजल  रेल  कारें  कुछ  समय
 तक

 ट्रेन  में  कत्ल  डाका

 |  भी
 रघुनाथ  सिंह

 थ्री  ख़दा वकत राय
 *2QE

 श्री  तंगामणि

 1.  श्रीमती मसौदा  अहमद

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  २१  ENE TT को
 राज्य

 बैक  की
 लखीमपुर-खीरी

 द्याखा
 के  सजाती  उर

 संतरी  जो  थ अपन साथ साथ  लगभग  दो  लाइव

 मूल  asi  में
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 रुपया लें  जा  रहे  उत्तर-पुल  रेलवे के  देवकली  भ्र ौर
 फरार  स्टेशनों  के  बीच  रेल  के  feet  में

 गोली  से  मार  डाला  गया  कौर  उनका  रुपया  लूट  लिया

 रेलवे  उपमंत्री  :
 जी  हां  ।  और  यह  भी  सच  है  कि  जिन  लोगों  का

 इसमें

 हाथ था  वे  पकड़े  गये  उनसे  कुल  रुपया  बरामद  हो  गया  है  |

 रेवाड़ी-भटिण्डा  सेक्शन  पर  क्वाटर

 1५३.  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  रेलवे  के  रेवाड़ी-भटिण्डा  सेक्शन  पर  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 बनवाने में  gays में  प्रत्येक  स्टेशन  पर  कितनी  राशि  व्यय  की

 प्रत्येक  स्टेशन  पर  कितने  क्वार्टर
 अर

 इस  सेक्शन  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के
 अवशिष्ट  काल में

 स्टेशन

 कितने  क्वाटर  बनवाये

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  जब  तक  १०,८००  रुपये  व्यय  किये  गये

 हिसार  tag  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  लिये  €  क्वॉटर बनवाये  जा  रहें  हैं
 ?

 तृतीय  श्रेणी के  कर्मचारियों  के  लिये  द्वितीय  टाइप के  १०  भ्र  चतुर्थ  श्रेणी  के

 चोरियों  के  लिये  प्रथम  टाइप के  ५०  क्वार्टर  जिसमें  उपर्युक्त  के  भी  शामिल  PEYG—HE

 शौर  Vexe—Ko A fats} में  रिवाड़ी  में  बनाने  का  विचार है  ।  १९६०-६१  में  कितने  क्वाटर  बन  जायेंगे

 यह  बताना  कभी  संभव  नहीं  क्योंकि  gray  का  कार्यक्रम  geUE  में  अ्रन्तिम  रूप से

 बनाया  जायेगा  |

 बीकानेर डिवीजन  के  रेलवे  स्टेशन

 1४५४.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  में  इस  समय  कुल  कितने  रेलवे  स्टेशन

 (=)  उनमें से  अब  तक  कुल  कितने  स्टेशनों  पर  बिजली लग  गई

 १९६१  के  अन्त  तक  उनमें  से  किन-किन  स्टेशनों  पर  बिजली  लग  जानें  की  श्राद्या

 रेलवे  उपमंत्री  से०  राम स्वा मो  १६२

 ३

 ३१-३-६१  तक  श्री  बाड़ीवाला  att  पालम  पर  बिजली  लग

 जाने की  ara है  ।

 दिल्ली  कौर  फूलेरा  के  बीच  गाड़ियों  का  समय  से  चलना

 1५५.  श्री  राम  कृष्ण  :  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९४५८  से  दिल्ली  ae  फुलेरा  के  बीच  रींगस  होकर  जाने  वाली  गाड़ियां

 कितनी  बार  विलम्ब  से

 क्
 में
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 विलम्ब से  जाने के  क्या  कारण  a  ६4 दि

 गाड़ियों  के  समय से  खान-जान  के  बारे  में  किस  प्रकार  कायंवाही  करने  का

 विचार है

 उपमंत्री  शाह  नवाज  रींगस से  होकर  दिल्ली  ak  फुलरा के  बीच

 चलने  वाली  १९  eas  अप  ब्रोकर  २०  डाउन/२२० डाउन  सवारी  गाड़ियां  फुलेरा  fae नी

 स्टेशन  पर  १  g&ys  २०  PEE  तक  acy  दिन  की  तलना  में  ३०

 art  १२३  बार  विलम्ब से  पहुंचीं

 इन  गाड़ियों  के  विलम्ब से  श्रांत-जाने  के  प्रमख  कारण  निम्न  प्रकार

 are  geyuc F Way में  भ्रत्यधिक  वर्षा के  कारण  पटरियों  का (2)

 ट्ट  जाना  श्र  उसके  परिणाम  इंजोनिर्यारंग  संबंधी  प्रतिबन्ध

 (2)  दिल्ली  प्रमख  के  पश्चिमी  केबिन की  प्रबंटबर  १९५८  में  मरम्मत

 (3)  284G  में  कुहरे  के  कारण  बेकार गया  समय  ।

 (¥)  संचालन  संबंधी  कारण  जैसे  इंजन  का  खराब  हो  HWA  में  खराबी

 हो  सिगनल का  काम  न  रेल  के  फाटकों  कौर  कनेक्शनों  आदि  का

 अव्यवस्थित हो  जाना

 (५)  जंजीर  खींची  जाना  |

 (६)  गाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने  प्रौढ़  माल  के  डिब्बे  लग हो  जाने की  दुर्घटनायें  ।

 (७)  दिल्ली-रिवाजी  सेक्शन  की  जितनी  क्षमता  है  उस  पूरी  क्षमता  भर  काम  करना
 जिसके  परिणामस्वरूप  एक  गाड़ी में  विलम्ब  हो  जाने  से  a  गाड़ियों  का

 विलम्ब  से  जाना  ।

 गाड़ियों  के  समय  से  ardor  के  लिये  निम्न  कार्यवाही  की  गई  है

 (१)  यदि  गाड़ी  को  न  रोकने से  काम  चल  सकता हो  तो  रोकने  के  लिये  उत्तरदायी

 ठहराये  गये  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  तत्काल  शौर  कठोर  श्रनशासन  संबंधी

 कार्यवाही  करना  |

 (२)  समय-समय पर  गाड़ियों  को
 समय  से  चलाने  के  आन्दोलन  चला प्रे  जाते हैं  ।

 (३)  रिवाड़ी  यार्ड  को  नये  ढंग का  बनवाना  तथा  दिल्ली  रिवाड़ी  मार्ग को  दुहरा

 करना  जो  किया  जा  रहा  है  ।

 टिकट  को  जांच  करने  वाले  कमांडरों

 1५६.  श्री
 राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री २१  2euc  के  झ्र तारांकित  प्रशन  संख्या

 ao
 के

 उत्तर
 के

 संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  टिकट  की  जांच  वाले  aq  की  संख्या  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर
 यतीम  रूप

 से
 विचार  किया  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  कितनी  संख्या  और  बढ़ाई

 oe  dict  में
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 peed  उपमंत्री  eras  :  जी  नहीं ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर की  दृष्टि  से  प्रकट  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सड़क  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 1४५७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सड़क  निर्माण  की  वे
 विभिन्न  योजनाएं  किस  प्रकार  की  हें  ौर  उनका  क्या  नाम

 है  जिनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार ने  अनुदान  दिये

 पंजाब  के  लिये  अब  तक  PEYG-NE  में  इंस  प्रयोजन  के  लिये

 कुल  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई

 राज्य  सरकार  द्वारा इन  योजनाओं  के  अब  तक  आवंटित
 ~

 राशि  में  से  कुल  कितनी  राशि  व्यय की  गई  है  ?

 ~

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  :  केन्द्रीय

 सरकार  (१)  श्रमिक  दृष्टि से  अथवा  भ्रन्तर्राज्यीय  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  राज्य  की  सड़कों  के

 निर्माण  (२)  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रक्षित  में  से  वित्तपोषित  सड़कों  के  निर्माण  कार्यों

 और  (३)  संविधान के  अनुच्छेद  २७५  (१)  के  अधीन  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  कल्याण

 के
 लिये  वित्तपोषित  सड़क  के  निर्माण  कार्यो ंके  लिये  अनुदान  देती  हैं  ।

 ak  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  नियंत्रण के  अधीन  निर्माण  कार्यों

 के
 बारे

 में  वांछित  जानकारी
 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  १,  झ्रनुबन्ध
 संख्या  २६]

 पंजाब  में  स्वास्थ्य प  रि योजनायें

 1४८.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYS-NE  में  निम्न  शीर्षों  में  अ्रमरीका  से  प्राप्त  सहायता  में  से  पंजाब  को

 कितनी राशि  सहायता  के  रूप  में  दी  गई  है

 (१)  मेडिकल  कालेजों  तर  उससे  संबंधित  संस्थाओं  को

 (2)  च्  प्रशिक्षण  परियोजना

 (३)  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  योजना के  लिये

 (४)  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिये  श्र

 (५)  राष्ट्रीय  मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिये  सहायता ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (१)  कुछ  नहीं
 ।

 (२)  कुछ  नही ं।

 (3) कुछ  नहीं  ।

 मूल  wat  में  ree  रावण
 %Orientation  Training  Project.



 ¥ go  लिखित  उत्तर  ११  LENE

 (४)  कुछ  नहीं
 ।

 (५)  25,\9%,E50,0 °  रुपये  |

 पंजाब  में  केंद्रीय गोदाम

 श्री  राम  कृष्ण  :

 TRE.
 {sit

 दी०  चल  wat

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा रब
 तक  पंजाब

 में
 अनाज

 के
 कितने

 गोदाम  बनवाये  गये  हैं

 तथा  उनमें से  प्रत्येक  में  कितना  ware सकता  है  कौर वे  कहां-कहां  स्थित  कौर

 ~
 पंजाब  में  PEXE-To  में  ऐ  से  कूल  कितने  गोदाम  बनवाये  जाने हैं

 ?

 tera  तथा  कृषि  मंत्री
 wo  प्र०

 :  कुछ  नही ं।

 खाद्यान्नों  के
 रखने

 के
 लिये  पंजाब

 में
 गोदाम  बनवाये  जाने  चाहियें  यह  प्रश्न

 विचाराधीन है  ।

 राज्यों  में  स्वास्थ्य  योजनायें

 ait  नागी  रेड्डी
 :

 1६०.
 श्री  दी  ०  चे  फार्मा  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 PEUV-¥S  शौर  PERG-LE  में  निम्न  परियोगनाश्रों  के  लिये  अमरीका
 से

 प्राप्त

 सहायता  में  से  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  राशि  सहायता  के  रूप  में
 दी

 गई  है:ः--

 2
 (  .  )  मेडिकल  कालेजों  तथा  संबद्ध

 अनु स्थापन  प्रशिक्षण

 2
 )  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  कार्यक्रम ;

 (¥)  राष्ट्रीय  मलेरिया  नियंत्रण

 (x)  राष्ट्रीय  फाइलेंरिया  नियंत्रण

 वितरण  का  श्राघार नया

 कितने  अमरीकी  सहायता  कार्यक्रम  की  देख-रेख  कर  रहे

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  (१)  से  (५).  PEYV—US  की  शभ्रावश्यक

 जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  १)  परिशिष्ट  १,  ware

 संध्या  २७]  PEUS-KHE  की  इसी  प्रकार की  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  जो  सभा-पटल पर

 रख  दी  जायेंगी  ।
 नाना  स एएस

 मूल  प्रेरित  में
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 areas  जानकारी  बताने  वाला  एक  टिप्पण  संलग्न है  ।  २)

 दिखाये  परिशिष्ट  १,  भ्रनुबन्ध  संख्या  २७]

 कुछ  नहीं
 ।

 तुंगभद्रा-ने्लोर  तापीय  विद्युत  संयंत्र

 1६१.  श्री  नागी  रेड्डी  :  क्या  सिचाई ake  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 नेल्लोर  में  तुंगभद्रा  नेल्लोर  तापीय  विद्युत्  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  अब  तक  कितनी

 लगती  की  गई  है  ;

 {
 इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  are

 परियोजना के  कब  तक  पूरी हो  जानें  की  आशा है  ?

 सिंचाई  att  fara  उपमंत्री  :  योजना  सिंचाई  ate  faa  परियोजना

 सम्बन्धी  परामर्शदात्री  समिति  के  द्वारा  तैयार  की  गई  है  तथा  अन्तिम  रूप  से  इस  पर  योजना  आयोग

 सहमत हो  गया  है  ।

 योजना  की  प्राक् कलित लागत  geo  '  ८३  लाख  रुपये  है  में  मैसूर का  भ्रंश भी

 शामिल है) तथा तथा  इस  में  ३८७  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  |

 चूंकि यह  योजना  के  मुख्य  भाग  में  शामिल  नहीं  है  इसलिये  कुछ  भी  काम  नहीं  किया  गया

 है
 तथा  इस  के  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  पूरे  हो  जानें  की  संभावना नहीं  है  ।

 mit  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  बहादुर  योजना

 1६२.  श्री  नागी  रेड्डी :

 ग  श्री  रामू

 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  १६  १९५८  के  तारांकित  wet  संख्या  cae |  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रान्ति  प्रदेश  की  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  बृहद् तर  योजना  केन्द्र  को  प्रस्तुत कर  दी
 गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  जांच  बाढ़  सम्बन्धी  उच्चस्तरीय  समिति  द्वारा कर  ली  मई

 ak

 इस  पर  क्या  निर्णय किया  गया ?

 श्र  विद्युत  उपमंत्री
 :  से  (7)  पाना  प्रदेश

 की
 बाढ़  नियंत्रण

 के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  बृहद् तर  योजना  की  जांच  बाढ़  सम्बन्धी
 उच्चस्तरीय

 समिति  द्वारा  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कर  ली  गई  थी  कि  जिससे  राज्य  में  बाढ़  सम्बन्धी

 समस्या ग्र ों  को  हल  करने  के  लिये  उपाय  ढूंढे जा  सकें  ।  समिति  की  सिफारिशें उस  के  प्रतिवेदन

 दूसरे  खण्ड  में  दी  गई  हैं  ।  इन  सिफारिशों  पर  बाढ़  नियंत्रण  सम्बन्धी  योजनायें  तैयार  करते  समय  राज्य

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  आरम्भ  निर्माण करने  तथा  बाढ़  नियंत्रण  योजनायें

 कार्यान्वित
 करने  के  लिये  मुख्य  रूप  से  उत्तरदायी  हैं  )

 ।

 मूल  wat  में
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 भीम वर  र-गाड़ीवाला  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 S  att  राम :
 ६३

 नागी  रेड्डी  :

 क्या  रेलबे  मंत्री  १७  gaan  के  तारांकित seq  संख्या  १०६७  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गु डि वाडा
 र

 भीमवरम  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने
 के

 प्रस्ताव  के  बारे  में  तबसे  कितनी  प्रगति की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  से०  रास स्वामी )  :  परियोजना  के  वित्तीय  पहलू  की  जांच  की  जा

 रही  है  जिस  के  बारे  में  arent  की  जाती  है  कि  वह  शीघ्र  ही  पुरी  हो  जायेगी  |  विशेषकर  इस  बात  को

 दृष्टि  में  रखते  हुये  कि  वेजवाडा  से  गसुलीपटनम  तक  सम्बन्धित  सेक्शन  को  बदलने  के  बारे  में  पहले

 से  ही  निर्णय  किया  जा  चुका  है  ।

 झा  प्रदेश  में  शाक  लोवर  घायल

 थी  रामपुर
 2

 Tey,

 att  नागी  रेड्डी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  are  प्रदेश  में  एक  ऐसा  श्रोद्योगिकीय  सेक्शन

 खोलने  का  विचार  है  जिससे  art  लीवर  घायल  फैक्टरी  सम्बद्ध

 यदि  तो  वह  कहां  र  कब  खोला

 इसमें  कितना  व्यय  होंगा  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  जी

 राज्य  ने  कभी  योजना  area नहीं  की  है  ।  राज्य  से  जानकारी एकत्र  की  जा  रही
 ।

 VS'aoy  लाख  रुपये  |

 मीन  गवेषणा  हरिन्द्र

 ६५.  OF  समे  bed:

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  arr
 प्रदेश  में  दो  गवेषणा  केन्द्र  एक  समुद्र

 से  मछली  पकड़ने  भ्र  दूसरा  भ्रन्तदेशीय  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  ये  केन्द्र  किस  प्रकार  का  गवेषणा  कार्य

 ये  केन्द्र  कहां  पर  स्थापित  wk

 इन  पर  अनुमानतः  कितना  व्यय  होगा
 ?

 मूल  saat  में
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 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :

 समुद्र  से  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  गवेषणा  मछली  पकड़ने  के  मछलियों  की  ऋतु
 तथा

 उनके  चले  जाने
 ahs

 के
 बारे

 में  की  जायेगी
 ।

 जहां
 तक

 अन्तर्देशीय  मछली  पकड़ने  में
 गवेषणा

 का  प्रइन  मछली के  उत्पादन  में  वृद्धि के  बारे  में  गवेषणा की  जायेगी  ।

 (
 \  राज्य  ने  इस

 योजना
 को  आरम्भ नहीं  किया

 स्थान
 के

 बारे
 में  जानकारी

 की  जा  रही  है  ।

 लाख  रुपये  |

 छोटे  पत्तनों  से  भेजा  गया  लौह  वयस्क

 1६६.  श्री  नागी  रेड्डी :

 ‘Lat
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  भारत  के  विभिन्न  छोटे  पत्तनों  से  कुल  कितना  लौह  अयस्क  भेजा
 गया ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  )
 :  जानकारी  एकत्र की  जा

 रही  है  जो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ?

 ~  OW  OA
 दक्षिण  रेलवे  में  ने  मित्तिक  श्रमिक

 श्री  ही०  ना०  मकानों
 1६७.

 श्री  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-पूर्वे  रेलवे  में  १९५६,  १९४५७  ee Ey  में  नैमितिक  श्रमिक  कितने  थे

 और

 उन  में  से  कितने  एक  वर्ष  से  म्यूजिक  समय  से  लगातार काम  में  लगे  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :

 PERE  VERE

 REX  व  शु

 ee  BX,  OG.

 (32-20-¥5  TH)

 निर्माण  इंजीनियरिंग  विभाग

 EXE  १,८  ३€

 १९५७  ६२०

 १्€५८  ८;  €७०

 (३१-१०-५८

 खुली  लाइन  विभाग

 जो  रेनाड  रखे  जाते  हैं  उन  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 लि

 मूल  अंग्रेजी  में

 tCasual  Labour,
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 दिल्ली  विकास  प्रा  शिकार  द्वारा  धन  का  लौटाया  जाना

 1६८.  श्री  विद्या चरण  शुक्ल  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  की  नई  बस्तियों  में  बसे  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा

 {RNG  में  इमारतों  के  नकद  स्वीकृत  करवाने  के  लिये  दी  गई  जो  बाद  में  प्रभाव  शून्य  ठहरायें

 वापस  लौटाने  के  ara  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  पास  भ्र निर्णीत  पड़े  कौर

 यदि  तो  दावों  के  निबटारे  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य मंत्री  कौर  दल्ली  विकास  प्राधिकार का  मत  यह  है

 कि  eX  तक  वसूल  किये  गये  अंशदायी प्रभार  व्यक्तियों  तथा  संबंधित  बस्ती  के  मालिकों

 को  लौटाने  की  झा वद यकता नहीं  है  ।  सरकार  मामले  की  जांच  कर  रही है  प्राता की  जाती  है

 कि  इस  बारे में  after  ही  भ्रान्ति  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  |

 खाद्यान्नों का  आयात

 TRE.  श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ट्रेंडी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  are  किये  गये  खाद्यान्नों के  उपभोक्ताओं  को

 वितरण  करने
 में

 जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  को  मिलकर  राजकीय  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनी

 राशि  व्यय  की  गई  है

 उक्त  काल  में  खाद्यान्नों  के  आयात  ate  वितरण  से  कुल  कितना  लाभ  azar  हानि
 कौर

 एकत्र  मूल्य  तथा  उपभोक्ता  को  जिस  मूल्य  पर  खाद्यान्न  दिया  गया  उसमें  प्रति
 मन

 कितना  watt  ?

 खाद्य तथा कृषि मंत्री तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  :  शर  १-४-५६  ३१-१२-५८

 के  बीच  केन्द्रीय  स्टाक  में  से  खाद्यान्नों  के  लिये  जारी की  गई  कुल  राजकीय  सहायता  लगभग  va

 करोड़  रुपये  है  |

 उपभोक्ता  के  लिये  मूल्य  फुटकर  बिक्री  का  भाव  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-ग्रहण

 है  और  कभी-कभी  तो  एक  ही  राज्य  के  विभन्न  क्षेत्रों  में  अलग-प्लग होता  है  ।  की

 किस्म
 के

 कारण
 भी  भाव  में  अन्तर  पड़  जाता  है

 ।  केन्द्रीय  स्टाक  में  से  निर्गम  मूल्य  तथा

 फूटकर मूल्य  के  बीच  का  अन्तर  राज्य  सरकारों  द्वारा
 थोक

 बेचने  वालों  द्वारा  मुनाफा  लगाकर
 मातायात एवं  स्टोर  शादी  पर  व्यय  के  कारण  होता  है  ।

 मध्य  रेलवे  में  डीजल  रेल  कारें

 1७०.  पाटेकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  में  भ्र भी  तक  कितनी  डीजल  रेल  कारें  चलायी  गयी  भ्र ौर

 ये  रेल  कारें  किस  किस  में  चलायी  गयी  हैं  art  fea  किस  सेक्शन  में  चलाने  का
 है  ?

 शििएएएगएएएए गएिएएएएएएल्ल्एल्एल्एएएएएलबआआ Er
 मल  भ्ंप्रेजी  में
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 1  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज
 :  श्र

 .  इस  समय  निम्नलिखित  सेक् दानों

 में  बड़ी  लाइन  पर  तीन  डीजल रेल  कारें  और  छोटी  लाइन  पर  एक  डीजल  रेल  कार  चलायी  जा  रही

 बड़ी  लाइन

 (  १)  हैदराबाद-सिकन्दराबाद-काजीपटे-वारंगल  ।

 (2)  TAD  चत  co  | क  की  मोह

 पुलगांव---श्ररबी

 मध्य  रेलवे  के  किसी
 भी

 कौर  सेक् दान  में  फिलहाल  कौर  कोई  भी  डीजल  रेल  कार  चलाने  का

 विचार  नहीं  है  ।

 रेलवे  है है  अरन

 1७१. श्री  पांगरकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २०  2eys  को  मध्य  रेलवे  के  प्रत्येक  डिवीजन  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  के
 चोरियों  की  कितनी  कितनी  संख्या  र

 PeYc-ve HWA AH SHT में  प्रभी  तक  उक्त  कर्मचारियों  के  संधारण  पर  प्रत्येक  डिवीजन में  कितना

 कितना  खर्चे  पाया  था  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :

 डिवीजन  ३१-१२-५८  तक
 Fo-k-REKS

 को  कर्मचारियों  उन  किया

 की  संख्या  खच

 — et

 रुपयों  में  )

 हैडक्वाटर  जिनमें  इंटेल  ब्रांच  तथा  ए-विंग  भी  सम्मिलित  हैं  ७३३  बम

 PEK?  29VE

 भुसावल  RXR  92a

 प्रद  RHE

 १०२३  दरद

 ई
 दे  दि  ३५३

 ae  ७३१ सिकन्दरा बाद

 सपेरा  वल याप सन  een
 २४ ह  2&e

 बुझाने वाली  सेवा  १६८  रे  रे

 वि  अ  क  लि  काक

 मूल  अग्रेंजी
 में
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 बहि
 :

 शुल्क  विभाग  के  लिये  ‘frog’  नामक  जहाज

 1७९२.  श्री  मुरारका  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २७  geys & atta के  तारांकित

 संख्या  २६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शुल्क  विभाग  के  लिये  निर्मित  नामक  जहाज
 के

 त्रुटिपूर्ण  निर्माण

 के  सम्बन्ध में  रिपोर्ट  प्राप्त हो  गयी  है

 क्या उन  त्रुटियों  को  सुधार  दिया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान  शिया  को  कितना  नुकसान  हुमा है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  नहीं

 त्रुटि  तो  केवल  यही  थी  कि  जहाज  की  रफ्तार  तेज  नहीं  है  ।  इसे  कुछ  सीमा  तक  सुधार

 दिया  गया  जहाज  के  मालिक  इस  बात  के  लिये  तैयार  हो  गये  थे  कि  यदि  जहाज  की  रफ्तार  निश्चित

 रफ्तार से  २०  प्रतिश्त  से  अ्रधिक  नहीं  होगी  तब  भी  वे  इसकी  डिलीवरी  ले  लेंगे  ।  उन्होंन  १८

 2eys  को  उस  जहाज  की  डिलीवरी  ले  ली  थी  ।

 जहाज  के  निर्माण  पर  कौर  उसकी  रफ्तार  में  कमी  को  दूर  करने  पर  कुल  लगभग  १,२६,०  ००

 रुपये खर्च  हुए  ।

 मनीपुर राज्य को श्रनुदान राज्य  को  प्रदान

 1७३.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  मनीपुर
 राज्य

 को  QEYS-NE  में  झ्र भी  तक
 निम्नलिखित  शीर्षों

 के
 अ्रन्तगंत  कितना  ठे

 दिया  गया  t—

 (१)
 परियोजनाओं

 ;  भर

 (२)  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  ?

 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  पु०  Fo  :  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  के  झ्रनुसार

 मनीपुर  प्रशासन  की  सामुदायिक  विकास  योजनाओं  पर  खच  करने  के  लियें  केन्द्रीय  बजट  में

 ११  लाख  रुपये  निर्धारित  किये  गये  हैं  जिन  में  तृतीय  पक्ष  को  ऋणों  के  रूप  में  देने  के  लिये  २  ,  ४४

 लाख  रुपये  की  राशि  भी  सम्मिलित  है  ।

 १-४-५८  से  सामुदायिक विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सवा  खण्डों  के  भ्रातृ को  समाप्त

 कर  दिया गया  है  ।

 दिल्ली में  ग्राम्य  जल  संभरण  योजनायें

 1७५.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 geyuc-ve A feet में  दिल्ली  प्रशासन  के  दिल्ल  में  ग्राम्य  जल  संभरण  के  सम्बन्ध  में  कितनी
 योजनायें  प्राप्त  हुई

 उस  अवधि  में  सरकार  द्वारा  उस  कार्य
 के

 लिये  कितनी  सहायता
 दी  गयी  कौर

 मूल  ait  में
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 प्रत्येक  योजना  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हो  चुकी  है
 ?

 स्वास्थ्य मंत्रो  :  PeYo—NE F faccit में  प्रशासन से  दिल्ली  में  ग्राम्य

 जल  संभरण  सम्बन्धी  कोई  भी  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।

 ख  )  विंमान  वित्तीय  ज  में  उस  के  लिये  बजट  में  ५  लाख  रुपये  निर्धारित किये  गये

 अभी  तक  कुछ  भी  राशि  दी  नहीं  गयी  है  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  नें  अभी  तक  किसी  भी  योजना  को  कार्यान्वित  करना  प्रारम्भ नहीं

 किया है  ।

 केंद्रीय  गौशाला  गवेषणा  करनाल

 1७६.  श्री  दी०  चल  फार्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  गौशाला  गवेषणा  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 श्रेणी  से  चौथी  श्रेणी  तक  के  कर्मचारियों  )  की  कुल  कितनी  संख्या  ak

 उन  में  से  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  कितने  अ्रनुसूचित  जातियों  और  झ्रनुसुचित  afer

 जातियों के  व्यक्ति  है  ?

 fare तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  एक  विवरण  सम्बद्ध  हे  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी

 निहित  है  ।
 परि  बिष्ट  १  अनुबन्ध  संख्या  २८]  |

 दिल्ली  में  जल  संभरण

 1७७.  श्री  दी०  चं०  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 दिल्ली  में  ऐसी  कौन  कौन  सी  बस्तियां  हैं  जिनहें  कभी  तक  साफ  किया  हुआ  पानी  संगीत

 नहीं  किया  जा  सका

 उस  के  क्या  कारण  a

 उन  बस्तियों  को  कब  तक  साफ  पानी  संभरित  कर  देने  की  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (att  कर मरकर  )  :  नजफगढ़  रोड  के  are  पास  बसी  हुई  जैसे  कि  मोती

 रमेश  कीर्ति  राजोरी  औद्योगिक  तिहाड़  १  ae  २  तथा  तिलक

 में  प्रभी तक  साफ  पानी  संगीत  नहीं  किया  जा  सका है  ।  इन  के  अतिरिक्त  कुछ एक  atk

 अनधिकृत  बस्तियों  में  भी  साफ  पानी  संभरित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 धन  के  ara  के  कारण  wag  पश्चिम  दिल्ली  नगर  समिति  पानी  के  नल  नहीं  लगवा

 सकी  थी  ।

 (77)  आशा  है  कि  fa  परसे  |  दि  निगम  इस  कार्य  को  Qed F के  ग्रीष्म  काल  TH  पुरा  करा

 लेगी  ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 रेलवे  लाइनों को  नुकसान

 1७८.  श्री  do  चं०  फार्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५८-५६  में  बाढ़ों  ate  भारी  वर्षा  के  कारण  कुल  कितने  मील  लाइनें  टूट  फूट  गयी  थीं
 ;

 कितने  रेलवे  पुलों  को  नुकसान  पहुंचा

 उनकी  मरम्मत  पर  कितनी  afar  खर्च  की  गयी  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  लगभग  ६३०  गज

 ¥o  पुल

 लगभग  ४०  लाख  रुपये  |

 बम्बई  राज्य  में  चीनी  के  कारखाने

 1७९.  श्री  जाघव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय

 योजना  काल  में  प्रभी  तक  केन्द्रीय  राजकीय  सहायता  में  से  कितनी  fer  बम्बई  राज्य  के  गन्ना  विकास

 पर  चीनी  कारखानों के  क्षेत्रों  में  पक्की  सड़कें  बनवाने  की  गयी  आर  उस  में
 ~

 से  कितनी  राशि  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  राज्य  सरकार  द्वारा  कौर  कितनी  ata लाभ  उठाने

 वालों  द्वारा  खर्चें  की  गयी  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  बम्बई  सरकार  की  गन्ना  विकास  योजना के  अधीन

 चीनी  के  कारखानों  में  पक्की  सड़कें  बनाने  की  योजना  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  नहीं

 इसलिये  उस  के  लिये  केन्द्रीय  राज  सहायता  देने  का  कोई  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 चीनी

 Too.  श्री  सम्पत  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे
 जिसमें  ag  बताया  गया  हो  कि  PENT-UY  झर  १९५७-५८  में  प्रत्येक  राज्य  के  प्रत्येक  चीनी

 कारखाने  में  कुल  कितना  गन्ना  पेरा  गया  चीनी  की  प्राप्ति  की  tee  दर  कया  किसानों  को

 गन्ने  के  लिये  कितनी  कीमत  श्रदा  की  गयी  थी  झर  कितनी  चीनी  तैयार की  गयी  थी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  एक  विवरण  सम्बद्ध  है  जिसमें  ग्रपेक्षित
 कारी  निहित॑ है

 ।
 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  re]

 जाजपुर डाकघर  की  इमारत

 शी
 do  do

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १  2ey5 F के
 अतारांकित  संख्या  ६९४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जाजपुर में  डाकघर  की  इमारत  बनवाने  के  सम्बन  में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हो  चुकी

 ee
 प्रंग्रेजी
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 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  वहां  की  जनता  प्राधिकारियों  पर  इस  बात  का  जोर  दे

 रही है  कि  डाक  घर  को  टाउन  हाल  से  हटा  कर  किसी  कौर  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०
 :

 निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर

 दिया  गया  है  a  ara  है  कि  काम  मास  के  पुरा  हो  जायेगा  |

 हां  ।

 क्योंकि  डाक  घर  के  लिये  इस  समय  कौर  कोई  भी  इमारत  उपलब्ध  नहीं  इसलिये
 राज्य

 सरकार  को  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  नयी  इमारत  पूरी  हो  जाने  पर
 ही

 डाक  घर  को

 पर  हटाया  जायेगा  ।

 बम्बई  में  चावल  को  कोमल

 TSR.  श्री  श्रासर : क्या स्वाद्य क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  राज्य  में  इस  समय  चावल  की  कीमत  क्या  है

 क्या  बम्बई  सरकार राज्य  के  सभी  भागों  में  उचित  मूल्य  वाली  दुकानें  खोल
 ar

 gays  तक  मासों  में  केन्द्र  द्वारा  बम्बई  को  कितना  चावल  संगीत कियाਂ

 गया  था  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  :  23-2-NE FT को  बम्बई  राज्य

 प्रसिद्ध  केन्द्रों  में  चावल  की  कीमत  २०  से  २६.१२  रुपये  प्रति मन  थी  ।

 Go,%00  टन  |

 बंगलौर  नगर  में  जल  संभरण  Bl  व्यवस्था

 1८३८  श्री  केशव  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  १६  ae So  के  झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  Ci

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४८-५९ में  बंगलौर  नगर  की  जल  संभरण

 व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी थी  ?

 स्वास्थ्य मंत्री  कर मरकर  :  PeNS-KE  में  बंगलौर  नगर  निगम  की  जल  संभरण
 जल

 निस्सारण  योजनाओं  के  लिये  मैसूर  सरकार  को  ५  लाख  रुपयों
 की

 राशि  एलाट  की
 गयी

 थी
 ।

 2e4Xs TH 32.0 तक  2.9  लाख  रुपये  ah  रूप  में  भेज  दिये  गये  थे  ।  कौर  शोष  राशि  चाल

 वित्तीय वर्ष  की  समाप्ति  से  पहले  ही  भेज  दी  जायेगी
 ।

 राष्ट्रीय  रति  रोग  निरोध  योजना

 Toy.  श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २८  us  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ६८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 द्वितीय पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  राष्ट्रीय  रति  रोग  निरोध  योजना  की

 कार्यान्वित करने  की  दिशा  में  अभी  तक
 ~~...  eee  ———

 अंग्रेजी  में  ।
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 रोग  का  इलाज  करने  उसकी  रोक  थाम  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  परिणाम

 निकला है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  झर  राज्य  सरकारों के  सहयोग  से  भारत

 सरकार  द्वारा  चलायी  गयी  राष्ट्रीय  रतिरोग  निरोध  योजना  के  झधघीन  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 काल  में  ७५  जिला  श्रौषघालय  ८  हैडक्वाटर  प्रौषधालय  स्थापित  करने  का  विचार किया  गया

 wa  यह  प्रस्ताव  है  कि  विभिन्न  राज्यों  के  विंमान  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  तथा  चिकित्सा  सेवायों

 के  अधीन  ही  रति  रोग  निरोध  सम्बन्धी  एक  योजना  तैयार  की  जाये  जिसके  द्वारा  इस  रोग  का  इलाज

 करने  शौर  उसकी  रोकथाम  का  दोनों  प्रकार  का  काम  किया  जाये  |  इस  योजना  में  यह  विचार  किया

 गया  है  कि  रति  रोग  तथा  इसी  प्रकार  क  अरन्य  रोग  जहां  भी  अधिक  मात्रा  में  हों  वहां  पर  इनका

 सार्वजनिक  रूप  से  इलाज  किया  जाये  sad  निश्चित  लक्ष्य भें  से  निम्नलिखित जिला  श्रौषघालय

 तथा  हैडक्वाटर  भ्रौषघालय  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  किये  गये  हैं  :--

 ee  pan ae

 आसान  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 a

 हिमाचल  प्रदेश

 त्रिपुरा

 कुल  ३६

 a

 मैसूर  हिमाचल  प्रदेश  में  Heath  ने  क्षेत्र  में  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर

 दिया है  ताकि  कम  से  कम  समय  में  अ्रधिक  से  अधिक  क्षेत्रों  के  लोगों  का  इलाज  किया  जा  सके  ।

 जायेंगे
 ह  प्राक्  है  कि

 QEYG-YE  के  चाल  वर्ष  में  निम्नलिखित  भ्रौषघालय  स्थापित कर  दिये

 eS  ee  Se  eee

 राज्य
 जिला  श्रौषघालय

 corer  canis

 अन्दमान तथा  निकोबार  द्वीप

 पजाब

 पश्चिमी  बंगाल
 prc i  न

 मल  अंग्रेजी
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 लगभग  ११,०००  रोगी  प्रति  मास  रति  रोग  श्रौषघालयों  में  भराते  हैं  ।  क्योंकि  औषधालयों

 झर  नियंत्रण  यूनिटों  ने  प्रभी  हाल  ही  में  काम  प्रारम्भ  किया  इसलिये  इतनी  जल्दी  नहीं  बताया  जा

 सकता कि  जनता  में  से  यह  रोग  कितना  दूर  हुमा  है  ।

 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों के  लिये  क्वाटर

 ८४.  श्री  दी०  चं०
 क्या  परियोजना तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५८-५९  में  अभी  तक  जालन्धर  डिवीज़न  में  डाक  तथा  तार  विभाग के  कर्मचारियों

 के  लिये  कुल  कितने  क्वाटर  तैयार  किये  गये  उन  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी  है  |

 ait

 PEXE-Fo  में  कितने  क्वार्टर  बनाने  का  विचार  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  ६  यूनिट  तैयार  किये  गये

 @ ।
 २
 यूनिटों के  निर्माण  पर  तो  9, Xo  रुपयों का  खर्च  पाया  है  ।  शेष

 ४
 यूनिटों  पर  किया  गया  खर्चे

 रूप  से  ज्ञात  नहीं  क्योंकि  वे  क्वाटर  जालन्धर  के  नये  डाक  तथा  तार  घर  की  इमारत में

 gt  बनाये गये  थे

 २३७  यूनिट  |

 ईगतपुरी-भुसावल सेक्शन  पर  बिजली  से  गाड़ियां  चलाना

 श्री  राम
 1८६.

 ्  श्री  पाटेकर :

 क्या  aa  मंत्री  १७  Rexe  के  ware  प्रदान  der  heyy  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ईगतपुरी  ae  भुसावल  के  बीच  बिजली  से  गाड़ियां  चलाने  के  सम्बन्ध

 में  mit  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  भुसावल-ईगतपुरी सेक्शन  पर  सिविल

 निर्धारित  एण्ड  इलैक्ट्रिकल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  शीघ्र  ही  शुरू  किया  जायेंगी  ।

 जहाज  मरम्मत  करने  के  सम्बन्ध  में  सुविधायें

 15८७.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री €  १९५८  के  तारांकित

 बदन  संख्या  oRd  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  े  करेंगे कि  :

 क्या  देश  की  मुख्य  बन्दरगाहों  में  जहाज़ों  की  मरम्मत  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  बारे  में

 जांच  करने  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त  की  गयी  उसने  भ्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :

 arn  है  कि  समिति  PRUE  में  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देगी
 ।

 बना  ल  एड

 मूल sit  में

 327  (AI)
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 दिल्ली  में  नया  मेडिकल  कालेज

 श्री  श्रीनारायण  दास :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  के  इरविन  अस्पताल  के  साथ  जो  मेडिकल  कालेज  स्थापित
 किया

 जा
 रहां

 उसका  नाम  मौलाना  के  नाम  पर  रखा  जा  रहा  है

 यदि  तो  उनके  नाम  के  आधार  पर  उस  अस्पताल  का  नाम  क्या  रखा  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  :  जी  हां  |

 कालेज  का  नाम  अजाद  मेडिकल  कालेज  नई  दिल्लीਂ  रखा  गया  है  ।

 राज्यों  की  परिवहन  व्यवस्था  की  पुनर्गठन  सम्बन्धी  समिति

 त्०  qo
 विफल  राव

 :

 1८६. <॑ श्री श्री  राम

 ei  भक्त  दोन

 2  guc  के  तारांकित yet  संख्या  QVRE  के क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १७  क  ०

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  की  परिवहन  व्यवस्था  के  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  में  पराम  देने  के  लिये
 की  गयी  तथा  समिति  ने  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  दिया  है

 यदि  उस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती

 है

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  जी

 है  कि  FeNE  के  प्रारम्भ  में  रिपोर्ट  मिल  जायेंगी  |

 कौर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कार  एम०  एस०  ewe  के  डिब्बे  में  ह्त्या

 शी  स०  Ho  बुर्जों

 feo.  <  श्री  तंगामणि  :

 Lait  श्र०  क०  गोपालन

 क्या  परिवहन तथा
 संचार

 मंत्री  राय  एम०  एस०  डाक  के  डिब्बे  में  तीन  डाक

 कर्मचारियों की  हत्या  के  सम्बन्ध  में  पूछें गये  १८  rau  के  तारांकित  yaa  संख्या  ४०  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  ait  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री
 स०  का०  :  मामले  पर  प्रभी  न्यायालय  में  विचार

 किया जा  रहा  है  |  कमेंट्री  प्रतिकर  2823 F aes के  अधीन  स्वगंवासी  श्री  भगवान  सिंह  की

 धर्मपत्नी  श्रीमती  भगवान  देई  को  R,ooc  रुपये  प्रति  कर  के  रूप  में  दे  दिये  गये  है  ।  ae  सभी  दावे
 निपटा दिये  गये  हैं  ।

 बाट

 cot  अंग्रेजी  में
 एएए
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 श्रार०  एस०  एस०  डाक  पुनगंठन  समिति

 | श्री स०
 म०

 बनों

 16१.  <  श्री  तंगामणि

 Laft  क०  गोपालन

 तिया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  कार  एम०  एस०  डाक  पुनर्गठन  समिति  के
 सम्बन्ध में  पुछ  गये  २१  नवम्बर  १९४८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  समिति  की  कौन  कौन  सी  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गयी  भ्र ौर

 न्वित की गयी हैं की  गयी  हैं  ;  भ्र ौर

 किन  किन  सिफ़ारिशों  फे  बारे  में  प्रभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  चहा  ara है  कि

 उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  हो  जायेगा ।  निर्णय हो  जाने  के  बाद  ही  यह  जानकारी

 दी  जा  सकेंगी

 वनस्पति घी

 &२.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  बिनौलों  झर  मुंगफली  से  तैयार  किये  जाने  वाले  वनस्पति  घी  की  पाक
 मात्रा क्य  है

 क्या  सरकार  कोई  ऐसी  उचित  विधि  खोजने  में  सफल  हुई  है  जिससे  कि  शर  घी  में

 वनस्पति  की  मिलावट  न  की  जा  सके

 गत  पांच  वर्षों  में  वनस्पति  घी  तैयार  करने  वाले  कितने  कारखाने  खोले  गये
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  :  वनस्पति घी
 व

 अकेले  मूंगफली  के  तेल  से  तैयार  नहीं  किया
 जाता  बल्कि  इन  तेलों  के  मिश्रण  से  ।  प्रयोग में  लाये

 गये  दोनों  तेलों  के  अनुपात  के  आधार  पर  १९४८  में  बिनौले  के  तेल  से  ०  १२  लाख  टन  कौर  मुंगफली

 के  तेल से  २.८३  लाख  टन  वनस्पति  घी  तैयार  किया  गया  |

 जी  घी  में  वनस्पति  की  मिलावट  का  वो डो इन  टेस्ट  के  द्वारा  आसानी से  पिता  लगाया

 जा  सकता है  ।  इस  जांच  का  एक  सरल  तरीका  हाल  ही  में  सेंट्रल  फूड  शे्क्नोलोजी कल  रिसर्च

 मैसूर  द्वारा  मालूम  किया  गया  सनौर  इसको  एक  सस्ते  आसानी  से  प्रयोग  में  लाने  योग्य

 टैस्ट-किट  के  रूप  में  प्रस्तुत कर  दिया  गया  है  जिससे  साधारण  मनुष्य  भ्र  घरेलू  स्त्रियां  भी  घी

 की  शुद्धता  जांच  सकती हैं  ।

 इसके  शभ्रतिरिक्त घी  झ्रथवा  जैसे  नारियल का  के  रंगों  ate  गन्ध  के  agar  किसी
 प्रकार  के  रंग  aver  गन्ध  का  जिससे  मिलावट  की  जांच  करनी  कठिन  हो  जाती  रोक

 दिया गया  है  ।

 ~
 मूल  wat  में
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 एक  कारखाना  SUS  में  श्र  दूसरा  १९५५  में  स्थापित

 किया गया  था

 घोसी  दिल्लो

 1९३. थी  वाजपेयी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकार ने  दिल्ली  के  पशु  स्वामियों  के  लिये  बसाई  जानें  वाली

 घोसी  कोलोनी  के  लिये  स्थान  एलाट  कर  दिया है  ;

 यदि  at,  तो  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  ब्योरे  है

 (१)  वहां  पर  कितने  पशतूनों  के  लिये  स्थान  एलाट  किया  जायेंगी  ;

 (२)  परियोजना  पर  लगभग  कितना  खर्चे  श्रायेंगा  ;  कौर

 (3)  उसमें  से  कितना  ए  सरकार  द्वारा  बहन  किया  जायेगा
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  ate  दिल्ली  विकास  प्राधिकार नें  दल्ली

 के  भ्रजमेरी  गेट  के  क्षेत्र  से  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  उद्देश्य  से  लगभग  ReEo  पुत्रों उन  झ

 की  देखभाल करने  वाले  १३२  परिवारों  को  बसाने  की  एक  योजना  तैयार  की  है  ।  यह  विचार  किया

 गया  है  कि  ्  शौर  उनके  स्वामियों  को  निम्नलिखित  स्थानों  पर  बसाया  जाये

 (१)  वजीरपुर  नामक  गांव  के  पास--उत्तर  की  ;

 (२)  शाहदरा  बांध  के  पूर्वे  की  कौर  उस्मान  गांव  के

 (3)  नजफगढ़ रोड  a  कैंटोनमेंट  रोड  के  मिलान  पर  पोशांगीपुर  गांव  के

 (४)  आजादपुर  गांव  के  पास  का  दा  घास  फार्म  क्षेत्र

 (५)  महरौली  का  दक्षिणी  क्षेत्र  ;  कौर

 (६)  खोखला  का  दक्षिणी  क्षेत्र  ।

 गन्दी  बस्तियों  में  पशु  रखने  वाले  लोगों  को  भूमि  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्थापित  योजना

 पर  4° RR  लाख  रुपये  के  व्यय  का  अनुमान  है  चाहे  यह  भूमि  एकमुश्त  अदायगी  पर  दी  जाये  कौर  चाहे

 भूमि का  मूल्य  किराया-खरीद के  प्राकार  पर  वसूल  किया  जाये  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  सरकारी

 कर्जों में  से  इसके  लिये  धनरादि  देगा  ।

 उनपघलिंगी  व्यक्ति

 €४.  श्री  भक्त  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १७  १९५८  के  ग्र तारांकित संख्या

 १७७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ना a
 |  कया  उभय-लिंगी  व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गयी  है  ;

 शौर

 यदि  तो  वह  सभा-पटल  पर  कब  रखी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  दिनांक  १७  १९५८  के
 अतारांकित

 प्रदान
 संख्या  १७७४  में  मांगी  जानकारी शीघ्र  ही  सभा  की  मेज  पर  ce

 दी  जायेगी ।

 fae  काज  क
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 भोजन  व्यवस्था  कर्मचारी

 rey.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~  XN  ७

 जब  रेलवे  ने  ठेकेदारों से  भोजन  व्यवस्था का  कार्य  अपने  हाथ  में  लिया  तो  |... ह ्  बल्लभ

 दास  एण्ड  ठेकेदारों  के  पास  भोजन  व्यवस्था  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या

 टन  कर्मचारियों  के  लिए  वेतन  gear  wer  सुविचारों  की  रेलवे  द्वारा  कया  व्यवस्था  की

 SIT  रही

 |  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  ८६८  कमेंचारियों को  रेलवे  कर्मचारियों के

 तौर  पर  भोजन  व्यवस्था  विभाग  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त ५८७  कर्मचारियों

 ने  अन्य  नौकरियां  प्राप्त  कर  लीं  ।  ५७२  को  दलाली  पर  खाँचे  दे  दिए  गये  are  १५  लोगों को  छोटे

 ठेकेदार बना  दिया  गया

 भोजन  व्यवस्था  विभाग  में  जिन  लोगों  को  लगाया  गया  है  उनका  वेतन  क्रम  केन्द्रीय

 सरकार  के कमेंचारियों क के  अनुसार  होगा  उनकी  सेवा  ad भी  अन्य  रेलवे  कर्मचारियों  के

 अनुसार ही  होंगी |

 दमदम  हवाई  स्काडा

 श्री  ही०  नहा०  मुकदमो ं:
 Tee *

 Lat  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  प्रिय  तथा  संचार  मंत्री  १८  LENS  के  तारांकित  संख्या  ४३  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लगभग कब  तक  दमदम  हवाई  पर  जैट  विमान  के  चलाने

 की  व्यवस्था  संभव  हो  सकती ?

 उदयन  उपमंत्री  दमदम  हवाई  कोमेट
 ४  तक  तो

 जट
 विमान  का  चालन  भी  सम्भव  परन्तु  जुलाई  RENE  तक  यह  हवाई  प्रिया  बोइंग  जैट  विमान के

 चालन  योग्य  भी  हो  जायेगा  ।  आद्या  है  कि  इस  समय  जो  विकास  कार्य  चालू  हैं  वे  तब  तक  पूर्ण  हो

 जायंगे  |

 प्रमिला  भारतीय  चिकित्सा  fasta  संस्था

 श्री  त्र०  प०  नायर
 1९७

 {  श्री  ईश्वर

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रतीत  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था

 जिस
 में  कि  गवेषणा के  लिए  विद्यार्थियों का  हो  चुका

 विभागों
 में  सभी  पदों

 पर  नियुक्तियां

 कर  दी  गई

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर :  भ्रमित  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  में
 विद्यार्थियों

 को  केवल
 गवेषणा  के  लिए  ही  नहीं  लिया  जाता

 गवेषणा  का  कार्य
 तो

 अध्यापन  कमेंचारी  कौर
 अश  क  क ि  य

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 स्नातकोत्तर  श्रेणी  के  विद्यार्थी  एक  विभाग  में  करते  हैं  विभागों  में  गवेषणा  होती  है  उन  में  भरे

 गये  तथा  बिना  भरे  गये
 पदों की

 संख्या
 निम्न  प्रकार है

 —

 भरे  गयें ||  ग =  भरे  गये  स्थानों  की  संख्या ये
 स्थानों

 बर

 विभाव  का  नास  संख्या

 rt  ate  SS  LS  Ss  ures  SG

 (१)  शरीर  विज्ञान  प्राध्यापक  सहायक  प्राध्यापक

 (sitBax)  R

 सहायक  प्राध्यापक

 प्रो  १

 (२)  व्याधि विद्या  सहायक  प्राध्यापक  |  सही  श्राध्यापक

 )

 (३)  शरीर  रचना  विज्ञान  घाध्यापक  x  सहायक  प्राध्यापक

 टोमी  )  सहायक  प्राध्यापक

 (४)  रोगाटेणुविज्ञान  सह  प्राध्यापक  g

 लोधी

 सहायक  प्राध्यापक  २

 भेषज  विज्ञान  प्राध्यापक  र (५)
 मे

 पौलोमी  )  सहायक  प्राध्यापक  २

 (६)  वि रूप शोधन शल्य  प्राध्यापक

 चिकिसा

 सहायक  प्राध्यापक  १

 ——  नथ  सर्जरी ) लि

 तेल  वाली  asta  मछलियां

 श्री  qo  प०  शायर

 tea.)  थ्री  पुरनूर
 :

 श्री  कौडियाल  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १७  १९५८  के  पता  cifare  wea  संख्या  सके  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  तटीय  क्षेत्र  के  १०  मील  के  बाहर  तेल  वाली  सारडीन

 मछलियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  करने  कें  बारे  में  क्या  कोई  fasts  पग  उठाया  गया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र ०  प्र०  :  कोचीन में  Reus  में  तट  से  परे  मछली  केन्द्र
 की  स्थापना  की  गयी  थी  जिस  के  साथ  ही  पश्चिमी  तट  पर  केन्द्रीय  समुद्रीय  मछलियों  का  गवेषणा
 केन्द्र

 भी
 स्थापित  किया  गया  है  ।  यह  केन्द्र  सभी  प्रकार  की  मछलियों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करेगा

 कि उस  में
 तट  के  परे  उपलब्ध  तेल  वाली  सारडीन  मछलियां  भो  होंगी  ।

 a  ee
 मूल  saat  में
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 केरल  से  दिल्ली  के  लिये  भ्रमों  की  टोकरियों  का  बुक  किंया  जाना

 Tee,  र
 £.* ह  क्०

 Lat  वॉरियर  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  केरल  के  रेलवे  स्टेशनों  पर  जो  खंडों  की  टोकरियां  दिल्ली  के  लिए  बुक
 की  जाती  हूँ  वे  जनता  एक्सप्रैस  द्वारा  नहीं  ले  जाई  जातीं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज़  at):  केरल  से  दिल्ली  जाने

 वाले
 we

 मद्रास  सैंट्रल  स्टेशन  से  मद्रास  जनता  एक्सप्रैस  द्वारा  लाये  जाते  हैं  ।

 शर  QU-2 IU F से  पूर्व  स्थान  कम  होने  के  कारण  १७  डाउन  मद्रास-दिल्ली

 जनता  एक्सप्रैस  में  अंडे  इत्यादि  खराब  होने  वाली  चीजों  का  बुकिंग  कोटे  के  हिसाब  से  होता  था  ।  इस

 पाबन्दी
 को  हटाने  के  लिए  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  ।  QY-22-No J UH से  एक  अतिरिकत  पासंग

 गाड़ी  की  व्यवस्था कर  दी  गयी  है  ।  ae  दक्षिण  रेलवे  के  सभी  स्टेशनों  पर  दिल्ली  के झंडों का का

 बुकिंग  बिना  किसी  रोक  के  स्वीकार होता  है  ।  मद्रास-दिल्ली जनता जनता  एक्सप्रैस  संख्या  १७  द्वारा

 मद्रास  सेट्रल  स्टेशन  से  सारा  माल  उठा  लिया  जाता  है  ।

 अ्रहमदनगर-पुरली  लाइन

 Too.  श्री  पांगरकर :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  राज्य  में  अहमदनगर-पुतली लाइन  का  सर्वेक्षण किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  उसका  परिणाम  क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री सें  ०  Fo
 :  शायद  माननीय  सदस्य  का  अ्राशथਂ

 पूरी-बैजनाथ से  है
 ।  इसका  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  शुभ्रा है  |

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दूसरे  दर्जे  में  स्थान

 1१०१८  श्री  हरिश्चन्द्र  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  कई  एक  गाड़ियों  में  दूसरे दर्जे  के  स्थान  नहीं  परन्तु  उसमें

 दूसरे दर्जे  की  टिकटें  जारी  की  जाती  कौर

 जिन  दिशाओं  में  दूसरे दर्जें  की  सुविधाओं  को  समाप्त  किया  गया  है  wat

 उपलब्ध  नहीं
 हैं  कौन-कौन

 सी  हें  ?

 क पनी
 मूल मं  ग्रेजी

 म
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  यह  ठीक  है  कि  कई  एक  गाड़ियों  में  दूसरे

 दर्जे  की  व्यवस्था  नहीं  परन्तु  ऐसी  कोई
 शिकायत  उपलब्ध  नहीं  हुई  कि  उनके  लिए  दूसरे

 दर्ज  की  टिकटें  जारी  की  जाती  हैं  ।

 अपेक्षित  जानकारी  का  विवरण  साथ  दिया  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  १,.

 च्े  संख्या  ३०]

 समुद्र  प्रौढ़  दु मुर दाह  स्टेशनों  के  प्लेटफार्म

 1१०२-  श्री  सीजन  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  क्या  कृपा  करेंगे कि  :

 धात्री ग्राम  कौर  तथा  बी०  ए०  Fo  लूप  लाइन  तथा

 पूर्वे  रेलवे
 के  स्टेशनों  पर  Rey  कौर  १६५८  में  जाने

 जाने  वालों
 की  संख्याः

 बया

 क्या यह  सत्य  है  कि  अभी  हाल  ही  में  धात्री ग्राम  ax  agar  स्टेशनों  के

 फार्मों  को  ऊंचा  कर दिया गया

 समुद्रगढ़  और  दुमुरदाह  स्टेशनों  पर  ऊंचे  प्लेटफार्मो  के  निर्माण  न  किये  जाने
 कारण  शौर

 क्या  यह  सत्य  है  कि  जनता  की  से  दु मुर दाह  स्टेशनों  पर  ऊंचे  प्लेटफार्म

 करने के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त हुये  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  अपेक्षित  जानकारी  का  विवरण  साथ

 लगा  दिया  गया  है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबंध  संख्या  ३१]

 धात्रीग्राम के  दो  प्लेटफार्म  एक  ऊंचे  स्तर  का  हैं श्रौर  दूसरा रेल  स्तर

 बेहाल  का  प्लेटफामं उंचा  नहीं  है

 शहरी  तक  समुद्रगढ़  अर  दुमुरदाह  में  ऊचे  प्लेटफार्मो  का  निर्माण  नही  किया  गया  ।

 इसका  कारण
 यह  हूँ  कि  यात्रियों  को  बहुत  सी  सुविधायें  देन ेका  मामला  हाथ  में  लिया  गया

 कौर  साथ  ही  उपलब्ध  वित्तीय  व्यवस्था  के  अनुसार  क्षेत्रीय  रेलवे  उपभोक्ता  परामर्श  समिति

 ने  कुछ  प्राथमिकताओं  की  सिफारिश  की  है  ।

 केवल
 एक  ही  श्रम्यावेदन  प्राप्त  gare ।

 इमारतों  में  पु्वप्रतिबलित कंक्रीट  का  प्रयोग

 Tod.  श्री  इन्कार  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  ने  अपनी  इमारतों  में  पुर्वप्रतिबलित  कंक्रीट  के  प्रयोग  का  निर्णय  किया

 क्या  कलकत्ता  रेलवे  fared A)  योजना  के  लिए  पृूर्वेप्रतिबलित  योजना के  लिए
 कंक्रीट

 के
 खम्भों

 को  ही  उपयोगी  समझा  गया  है

 अंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 जी  नह

 पूर्व॑प्रतिबलित  कंक्रीट  के  खम्भे  कलकत्ता  द्युतिकर  की  शौरी

 तारक  वाला  ५  cate  के  लिए  लगाये  गये  थे  कौर  अभी
 से  यहं  नहीं  कहा  जा  सकता

 किवे  उपयोगी  थे  ।  मुख्य  लाइनों  पर  इन  खम्भों  को  लगाने  के  सम्बन्ध में  परीक्षण  किया

 ना  रहा है

 उडीसा  में  कृषि  उत्पादन  संरक्षण

 1१०४.  at  पाणिग्रहण  :  क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार
 मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  कृषि  उत्पादन  के  संरक्षण  के  लिए  PEXV—US  झौर  PENS—NE

 में  उड़ीसा  सरकार को  भारत  सरकार  ने  कोई  शारदान  दिया  है

 यदि  तो  कितनी  राद  इस  उद्देश्य  के  लिए  स्वीकृत

 क्या  राज्य  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  संरक्षण  सम्बन्धी  कोई  योजना  प्रस्तुत  की

 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  स०  Fo  से  वैसे तो

 कृषि  उत्पादन  के  संरक्षण  सम्बन्धी  कोई  योजना  नहीं  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में

 कृषि  ऋण  सहकारी  संस्थायें  तथा  सहकारी  विपणन  को  सहायता  देने की  व्यवस्था  है  ताकि वे

 गोदामों  का  निर्माण  कर  सकें  ।  उड़ीसा  सरकार  भी  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित कर  रही

 राष्ट्रीय  सहकारी  भण्डार  बो  ने  PEYV—AG  2,24, 000  रुपय  स्वीकृत  किया

 ताकि  उड़ीसा  सरकार  सहकारी  संस्थानों  को  सहायता  दे  में  बोड़

 ने  इसी  प्रकार  के  प्राविधिक  कार्यक्रम  की  स्वीकृति  दी  जिसमें  QKooo  रुपये  की  ग्रतृदान

 राशि  भी  PEUG—-YVE  की  अन्तिम  wert  वास्तविक  व्यय के  आधार पर  की  जायेंगी

 तपेदिक  सर्वेक्षण

 Tog  श्री  ऋण  wet  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २५  अगस्त १९  के  तारांकित

 संख्या  ४७९  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्  द्वारा  जो  तपेदिक  नमूना  सर्वेक्षण

 झारम्भ  किया  गया  उसका  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  रोग  की  भारत  में  wa  क्या  अवस्था है  कौर  उस  प्रतिवेदन के
 मुख्य  अंग  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  कौर  भारतीय  चिकित्सा गवेषणा  परिषद्

 द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं
 किया  गया

 |
 जीवन  —————ਂ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  चिकित्सा  परिषद

 1१०७.  श्री  ले०  wal  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  १  ey F arent के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  ४४२  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  ने  भारत  सरकार  को  यह  सूचित  कर  दिया है
 कि

 सारे  देश  में  एक  ही  प्रकार  की  चिकित्सा  प्रणाली  ata,  श्रमिक  प्रणाली  होनी  जिसे  कि

 परिषद्  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  परिषद  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  ह  ?

 मंत्री  कर सरकर )  जी  at
 |

 भारत  सरकार  आधुनिक  कौर  देशीय  दोनों  प्रकार  की  प्रणालियों  का  विकास  करना

 चाहती हैं  ।

 पंजाब  की  सड़क  निर्माण  योजनायें

 Flos.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  REYE—Ho  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  योजना  के  भ्रन्तगंत  पंजाब  में  सड़कों के  निर्माण

 के  लिये  सरकार  को  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  क्या  योजना  स्वीकार  कर  ली  गयी  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  जी  हां ।

 राज्य  सरकार  की  प्रस्थापनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  प्रा  शीघ्र  ही  उसे

 भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  जायेगा  |

 रबी  की  फसल  वाली  कमी

 rQ0€  डा०  राम  सुलग  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  से  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  कितने  एकड़  रबी  की  फसल  वाली  कमी  में  पानी  भर  जाने  के  कारण

 गत  बोने  के  काल  में  बोने  का  कार्यक्रम  पुरा  न  हो  सका ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  oso  :  दिल्ली  संघ-राज्य  क्षेत्र में  जिस  रबी की  फसल

 वाली  भूमि  में  बोने  के  समय  पानी  भर  जाने  के  कारण  बोवाई  न  हो  सकी  वह  Lowy  एकड़ है

 दिदा  चिकित्सा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1११०.  श्री
 इ०  मधुसुदन  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  द्वतीय

 वर्षीय  योजना  के  अन्तरगत  जो  शिशु  चिकित्सालय  प  शिक्षण  केन्द्र  खोले  जाने  क्या  उनमें  से  बाकी
 बचे  दो

 केन्द्रों  को  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  भारत  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सरोजनी
 नायडू  चिकित्सा कालिज  में  शीश  चिकित्सा  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में

 च्

 प्रस्थापना प्राप्त  हुई  है  ।
 —  अन

 अंग्रेजी  में
 a
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 वन्य  पद्

 1१११.  |  श्री  राजेन्द्र

 श्री  मोहन

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मंत्री  ने  प्रतीत  भारतीय  वन्य  पशु  सम्बन्धी  बोर्डे  की  छटी

 बैठक  में  भाषण  देते  समय  कहा  था  कि  वन्य  पशतूनों  की  नस्लें  खत्म  होने  का  बड़ा  खतरा  पैदा  हो  गया

 है  ;

 इनकी  नसलों  को  खत्म  होने  से  रोकने  के  लिये  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  शर  संघ

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;  कौर

 शीघ्र  ही  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पखाद्य तथा कृषि मंत्री तथा  कृषि  मंत्रो  ao  प्र०  :  जी  हां  ।  उन्होंने कहा  था  कि  वन्य

 की  कुछ  नस्लें  खत्म  होने  की  Waa है  ।

 att  वन्य  फपशशत्रों न्ञ्ज  की  नस्लों  को  खत्म  होने  से  रोकने  के  लिये  यह  कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  कार्यवाही  की  अथवा  करने  का  विचार  हूं

 (१)  वन्य  जीवन  परिरक्षण  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों

 को  मंत्रणा  देने  के  लिये  Py  में  वन्य  सम्बन्धी  भारतीय  as  की  स्थापना  की  गई  |  ats में

 कई  गैर-सरकारी  dermal  के  प्रतिनिधि  लिये  गये  हैं  ।

 (२)  वन्य  जीवन  परिरक्षण  के  लिये  जनता  में  उत्साह  पैदा  करने  के  लिये  प्रत्येक त्री  अक्तूबर

 के  प्रथम  सप्ताह  में  वन्य  जीवन  सप्ताह  मनाया  जाता  है  ।  इस  सप्ताह  में  विज्ञापनों ale  सिनेमा

 स्लाइड  दिखा  कर  बैठकें  करके  तथा  देश  के  विभिन्न  भागों  में  जलूस  निकाल  कर  इस
 का  प्रचार

 किया  जाता  है  ।

 (३)  राज्य  सरकारों  को  वन्य  पशु भ्र ों  के  परिरक्षण  तथा  बचाव  की  योजनायें  के  लिये  वित्तीय

 सहायता  देने  के  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  १३५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था

 की

 (४)  वन्य  पशतूनों  को  नष्ट  होने  से  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  हआ दु लभ  प्रकार  के

 भ्  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 (५)  वन्य  भ्  at  जिन  नस्लों  के  बारे  में  a  यह  राय  होती  है  कि  वे  sera  होती

 जा  रही  हैं  उनके  संरक्षण  के  बारे  में  बोर्ड  राज्य  सरकारों  को  कਂ  सिफारिशें  भेजता  है  ।  हाल ही  में

 बोर्डे  सफेद  बत्तख  ak  क्रोकोडाइल  ae  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  अबवा  जाने  जी  कायन ही

 (&)  लगभग सभी  राज्य  सरकारों  ने  वन्य  पशतूनों  के  परिरक्षण  सम्बन्धी  मामलों  में  मन्त्रणा

 देने  के  लिये  राज्य  वन्य  पशु  सम्बन्धी  बोर्ड  स्थापित  कर  दिये  हैं  जिनमें  गैर-सरकारी  व्यक्तियों को  भी

 रखा  गया  है  |

 ह य

 में
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 (२)  विभिन्न  राज्य  सरकारों ने  oot  राज्य  क्षेत्रों  में  नेशनल  पाक
 कौर  aa  वन  बनाये हैं  ।

 इस  समय  देश  में  ५  नेशनल  पार्क  भर  ७३  से  झ्र धिक  आखेट  वन  हैं  |

 (३)  राज्य  सरकारें  समय-समय  पर  उन  नस्लों  को  संरक्षित  घोषित  करती  हैं  जो  स्थानीय

 वनों  में  sat  हो  जाती  हूँ  ।

 (४)  कुछ  एक  राज्य  सरकारों  ने  वन्य  पशुओं  की  कुछ  नस्लों  का  परिरक्षण  करने  के  विचार  से

 उनकी  गणना  करने  के  लिये  भी  कार्यवाही  की  है  ।

 (५)  लगभग सभी  राज्यों  में  शिकार  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करना  पड़ता  है  जिससे  कि

 अत्यघिक  cet  का  शिकार  न  किया  जायें  ।

 (६)  फसलों  के  बचाव  के  लिये  रखी  गई  बन्दूकों  का  शिकार  के  लिये  प्रयोग  न  किया  जाये

 इसके  लिये  राज्य  सरकारें  प्रायः  यह  कार्यवाही  करती  हैं  कि  फसल  के  मौसम  के  बाद  उन  बन्दूकों

 का  प्रयोग  नहीं  करने  दिया  जाता  कौर  बन्दूकों  की  बजाये  गुलेलों  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  दिया

 जाता है  ।

 (७)  वार्षिक  वन्य  पशु  सप्ताह  समारोह  में  इश्तहार  fe  बांट  कर  इसका  प्रचार  किया

 जाता है  ।

 (८)  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  चिड़िया  घर  शादी  बनाने  की  योजनायें  बनाई  हैं  जिससे  वन्य

 apt  का  संरक्षण होता  है

 (&)  विभिन्न  राज्य  सरकारें  विशेषकर  दिक्षा  संस्थाओं  में  प्राकृतिक  इतिहास

 पशु  सम्बन्धी  प्रकृति  भ्रध्ययन  क्लबों  fe  स्थापित  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।.

 ऐसी  संस्थायें  स्थापित  करने  से  वन्य  पशुओं  के  संरक्षण  में  लोगों  की  रुचि  बढ़ती  है  ।

 (१०)  वन्य  पशतूनों  सम्बन्धी  भारतीय  ats  की  सिफ़ारिशों  पर  राज्य  सरकारों  ने

 सम्बन्धी  नियमों  को  कड़ा  कर  दिया  है  जिससे  कि  अवैध  रूप  से  शिकार  न  किया  जाये  ।  कुछ  राज्यों

 जैसे  कि  मद्रास  भ्रौर  उत्तर  चोरी  छपे  शिकार  को  रोकने  के  लिये  बनायें  हैं  जो  दिन

 सैकड़ों  मीलों  में  घूम  कर  चोरी  छपे  शिकार  करने  वालों  को  पकड़ते  हैं  ।

 पहलेजाघाट महेन्द्र घाट

 1११९२.  श्री  राजेन्द्र  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर-पूर्व  रेलवे  में  पहलेजाघाट  कौर  महेन्द्र घाट  पर  एक  से  दूसरे

 घाट  तक  जाने  के  लिये  टिकट  नहीं  दिये  जाते

 क्या  घाट  पार  करने  के  लिये  यात्रियों  से  जुर्माना  लिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  :  जी

 कौर
 एक  से  दूसरे  घाट  तक  जाने  वाले  यात्रियों  के  लियें  राज्य  सरकार  ने  अलम

 फेरी
 सेवाओं  को  लाइसेंस  दिये  हुए  हैं  ।  रेलवे  फैरी  में  उन  यात्रियों

 को  एक  से  दूसरे  घाट  तक

 का  नहीं  है  जो  ग्राम  रेल  की  यात्रा  नहीं  करते
 हैं  ।

 वजन
 परिस्थितियों

 में  यदि
 एक  से  दूसरे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तक  जाने  वाला  कोई  यात्री  फेरी  में  पकड़े  जारे  हैं  तो  उन्हें  बिना  टिकट  सफर  करने  वाले  मान  कर

 उनसे  भाड़ा  जुर्माना  वसूल  किया  जाता  है  ।

 रेलवे  के  लिये  लकड़ी

 $223.  श्री  सामन्त  सिंगार  कया  रेलवे  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने की  कृपा

 करेंगे  जिसमें  यह  जानकारी हो  कि  :

 भारतीय  रेलवे  के  लिये  प्रति  ae  कितनी  लकड़ी  की  आवश्यकता  होती

 aye  में  कितने  मूल्य  की  लकड़ी  का  किया

 उक्त  अवधि  में  कितनी  लकड़ी  का  किया  विभिन्न  प्रकार  की  लकड़ी  के

 प्रति  क्यूबिक  फुट  कितना  मूल्य  दिया  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  कौर  झायात की  गई

 के  लिये  कितना  भाड़ा  दिया  अर

 उसी  अवधि  में  विभिन्न  प्रकार  की  भारतीय  लकड़ी  के  लिये  प्रति  क्यूबिक  फुट  कितना

 मूल्य  दिया  गया ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबंध  संख्या  ३२]

 मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह

 1११४.  थ्री  सुब्बया  श्रम्बलम :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १  2eua H ware के  भ्र तारांकित

 wat  संख्या  ६१६९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाहों  का  विकास  करने  के  लिये  मुख्य  केन्द्रों  का  सर्वेक्षण

 करने  के  हेतु  नियुक्त  किये  गये  बन्दरगाह  विशेषज्ञों  ने  इसके  बाद  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  कौर

 मद्रास  राज्य  में  वे  किन-किन  स्थानों  पर  गये  थे  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  mit  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 विशेषज्ञ  मद्रास  राज्य  में

 कडलूर  कौर  मद्रास  स्थानों  पर  गये  थे
 ।

 तुमको रिन  पत्तन

 1११४.  श्री  सुरैया  झ  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तूतीकोरिन पत्तन  के  परिवहन  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया
 ne  me  ne

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य-मुख्य  बात  और  सिफारिशें  क्या

 कपा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 +परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री राज  बहादुर  )
 :

 जी  प्रतिवेदन

 ६  १९४९  को  ही  मंत्रालय  में  पहुंचा  है  ।

 प्रतिवेदन  का  परीक्षण  हो  रहा

 यह  प्रतिवेदन  गोपनीय  रूप  से  राज्य  सरकार  को  एक  छोटे  पत्तन  के  बारे  जो  कि

 राज्य  की  वैधानिक  शक्तियों  के  प्रस्तुत  प्राता है  भेजा  गया  है  ।  मद्रास  राज्य  ने  प्रतिवेदन के  बारे

 में  कभी  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाले  हैं  ।  इसलिये  wal  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  जा

 सकता ।  इसे  पटल  पर  रखने  के  बारे  में  यथासम्भव विचार  किया  जायेगा  ।

 दाव

 1११६  श्री  अनिरुद्ध  fag:  गया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 geur  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन  को  सामान  पागलों  के  खो  क्षति

 विलम्ब  से  पहुंचने  अथवा  किसी  आगे  के  स्थान  पर  ले  जायें  जाने  के  कारण  प्रतिकर  की  मांग  करते  हुए

 कितने  दावे  मिले  है  और  उनमें  कितना  प्रतिकर  मांगा  गया

 g&ys  की  समाप्ति  तक  बिना  अदालत  में  गये  कितने  मामलों  का  fore  किया  गया  हैं

 भर  कितने  मामले  निर्णय  के  लिये  भ्र दाल तों  में  पड़े हुए  प्रौढ़

 (7)  उसी  में  सामान  के  खो  क्षति  पहुंचने  अथवा  विलम्ब  से  पहुंचने  के  कारण

 कितना  प्रतिकर दिया  गया  ?

 उपमंत्री  सें०  Fo  :  १९५८  में  पूर्वोत्तर रेलवे  के  स्टेशनों  के

 लिये  बुक  कराये  गये  माल  अथवा  पासंलों  के  खो  जाने  भ्रथवा  उन्हें  क्षति  पहुंचने  के  ३८,८७८  aa

 वसू  हुए  |

 उन  दावों  को  छोड़  कर  जिन  में  राशि  व्यक्त  नहीं  की  गई  थी  कुल  ACTS  २  लाख  रुपये  की  मांग

 की  गई  थी  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  से  अन्य  रेलों  के  लिये  बुक  करायें  गये  माल  के  दावों  का  रिकार्ड  नहीं  रखा

 जाता  है  पौर ये  एकत्र  करने  में  बहुत  समय  लगेगा  |

 १९५८  में  १७४८  दावेदारों  ने  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  खिलाफ  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  जो

 मुकदमे  किये  थे  उनका  निर्णय  अदालत  से  बाहर  ही  कर  लिया  गया  कौर  gays  की  समाप्ति  तक

 VRE  मुकदमे  अदालतों  में  निर्णय  के  लिये  हुए  थे  ।

 लगभग  Re %  लाख  रुपये  ।

 ग्राम्य  ऋण

 1११७.  श्री  जित  सिह  सरहदी
 :

 क्या  समुदाय  ठीक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  ग्राम्य  ऋण
 के

 सर्वेक्षण  के  जिलावार  तथा  सामान्य  प्रतिवेदन  तैयार  हो
 गये  शर

 वि —
 अंग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  ये  कब  तक  तैयार  हो  जायेंग े?

 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  सु०  कु०  :
 जी  नहीं ।

 श्रद्धा  है  कि  सामान्य  प्रतिवेदन  चार  मास  में  तैयार  हो  जायेगा  कौर  जिला  बार  प्रतिवेदन

 उसके  दो  मास  बाद  |

 पंजाब में  प्रायः  जल  संभरण  योजना

 1११८.
 श्री  अजित  सिंह

 श्री  दी०  Wo  फार्मा

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  सरकार

 ग्राम्य  जल  सम्भरण  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  श्रावंटित  की  गई  राशियों  में  से  अब
 तक

 कितना  खर्चे  किया  जा  चुका  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १९४७-५८  में  राज्य  सरकार  को  ५  लाख  रुपये  दिये  गये

 थे  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  २२  लाख  रुपया  भ्रावंटित  किया  गया  है  जिसमें  से  उसे  श्रर्थोपाय  पेशियों

 के  रूप  में  १६
 '

 ५  लाख  रुपये  दिये  जाने  थे  ।  भ्रन्तिम  स्वीकृति  इस  वर्ष  फरवरी-मैच  में  दी  जायेगी  ।

 पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  सरकार  ने  शीरानी  ग्राम्य  जल  संभरण  नाओ ओं
 पर  ३  nee  Pos.

 तक  २६
 '

 ४५  लाख  रुपये  aa  किये  थे  |

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद

 श्री  रा०  स०  तिवारी

 Rze.
 श्री

 दी०  चे  फार्मा

 Lait  रघनाथ  fag:

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  की  सातवीं  बैठक  geye A fra में  दिलाने

 में  हुई  थी  ;  श्र

 यदि  तो  पषिद्  द्वारा
 क्या  निर्णय

 किये
 गये

 !

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 परिषद्  द्वारा  नीचे  लिखे  प्रस्ताव  पारित  किये  गये

 १५ से  १७  LENS  तरक  शिलांग  में  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  की  सातवीं
 बैठक में  पारित  प्रस्ताव

 प्रस्ताव  संख्या  १

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  को  यह  जानकर  सन्तोष  होता  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों

 अंसुल  अंग्रेज़ी  में
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 कदम  उठायें  जायें  |  इस  परिषद्  का  विचार  है  कि  इस  मामले  में  अब  वैधानिक  कार्यवाही  करने
 का

 बकक्त श्रा गया गया  है  ।
 यह  परिषद्  सिफारिश  करती  हैं  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  द्वारा  तैयार

 किये  गये  बिल  के  प्रारूप  को  सभी  राज्य  सरकारों  के  पास  परिचित  कर  दिया  जाये
 तथा

 उनसे  यह  प्रार्थना  की  जाये  कि  वें  इस  बिल  को  ऐसे  संशोधनों  के  साथ  जिन्हें  वे  आवश्यक

 ग्रहण कर  लें  ।

 प्रस्ताव  सख्या  २

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  एक्स-रे  विज्ञान  तथा  श्रयनित-विकिरणों  के  उत्तरोत्तर  उपयोग  के

 परिणामस्वरूप  लोक  स्वास्थ्य  में  उपस्थित  अड़चनों  को  समझती  हुई  तथा  इस  विषय  में  उचित

 पायों
 व की

 संख्या  की  PVA  को  स्वीकार  करती  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  निवेदन  करती  हैं

 कि  इस  कार्य  को  करने  वाले  कर्मचारियों  तथा  संयंत्रों  के  सक्रिय  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण के  लिये  एक

 विधेयक  तैयार  करे  ।  यह  परिषद्  साथ  ही  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  इस  विषय  के  लिये  बने  विधान

 का  रूप  अ्रखिल  भारतीय  हो  जिससे  सभी  राज्य  इसको  भरपायी-ग्रसना  सी  माओ्ओों  में  लागू  कर
 ।

 प्रस्ताव  संख्या  3

 राष्ट्रीय-जल प्रदाय  एवं  सफाई  योजना  की  पुनरीक्षा  करने  के  बाद  तथा  इसकी  क्रियान्विति  में

 उपस्थित  हुई  दिक्कतों  तथा  रुकावटों  को  जान  लेने  के  बाद  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  सिफारिश
 करती

 है  कि

 (१)  राज्यों  में  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  संगठनों  को  हर  प्रकार  से  मजबूत  करने
 का

 काय

 जारी रखा  जाये

 (२)  राज्य  सरकारों  को  चाहिये  कि  वे  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  के  लिये  ग्रावश्यक

 कदम  उठायें  जिससे  क्षेत्र  में  प्रशिक्षित  लोक-स्वास्थ्य  इंजीनियरी  कर्मचारियों  की  पर्याप्त  संख्या  काय

 कर  सके  |  इसके  ग्रतिरिक््त  उन्हें  चाहिये  कि  वे  ग्राम  क्षेत्रों  की  जल  प्रदाय  योजनाश्रों  के  लिए

 पम्प  तथा  अरन्य  सामग्री  की  व्यवस्था  के  लिये  उचित  प्रबन्ध  करें  |

 (३)  सम्बन्धित बहुत  सी  एजेन्सियों  की  कौर  विशेषतया  कार्यक्रम  के  ग्रामीण  पहलू
 विधियों को  श्रंखलाबद्ध  करने  के  मार्ग  एवं  उपायों  को  निकाले  जिससे  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी

 संगठन  के  कार्यक्षेत्र  में  जाने  वाले  समन्वय  कार्यक्रम  को  विकसित  किया  जा  सके  |

 (४)  जल  प्रदाय  एवं  सफाई  कार्यक्रम  इस  प्रकार  चलाया  जाये  जिससे  देश  की  झावइयकतायें
 लगभग  दस  वर्ष  के  भीतर  ही  पूर्ण  हो  जायें  ।

 यह
 परिषद्  art  पूर्व  सिफारिशें  फिर  ger  है  कि  राज्यों  में  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी

 विभाग  राज्य  लोक  स्वास्थ्य  विभागों  के  अभिन्न  भागों  में  के  रूप  में  काय  करे  ।

 प्रस्ताव  संख्या  ४

 देश  के  बहुत  से  भागों  में  हैजा  तथा  चेचक  के  मामलों
 में

 वृद्धि  की  जानकारी  करने  के  बाद  केन्द्रीय
 स्वास्थ्य  परिषद्  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  इस  परिषद्  की  पांचवीं  बैठक  में  पारित  प्रस्ताव  संख्या  ४

 की  site  प्रार्काषिः
 ०
 करती  है  प्रार्थना  करती  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  चुने  गये  क्षत्रों  में

 x  a  ७
 वर्ष

 की
 ara  वाले  बच्चों  पर  अथवा  स्कूलों  में  भर्ती  होने  के  समय  सब  बच्चों  पर  फिर  से  टीका
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 लगाना  करने  के  लिए  कार्यवाही  करे  ।  यह  परिषद्  राज्य  सरकारों  पर  जोर  देती  है  कि  वे

 तथा  हूजा  के  नियन्त्रण  के  लिए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  उपायों  को  कायें

 दील  बनाये  तथा  निवेदन  करती  हैं  कि  वे  इस  प्रश्न  के  विभिन्न  पहलों  के  परीक्षण  के  लिये  भारतीय

 चिकित्सा  अ्रनसन्धान  परिषद  बनाई  गई  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के  अनसार  कार्यवाही

 करे  ।  यह  परिषद्  भागे  यह  सिफारिश  करती  है  कि  जब  राज्य  सरकारें  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों

 का  परीक्षण  कर  लें  तो  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  के  राज्य  स्वास्थ्य  विभागों  के  प्रतिनिधि  बैठे  इन

 बीमारियों  के  उन्मूलन  के  लिए  विस्तृत  योजनायें  तयार  करें  ।

 प्रस्ताव  सख्या  ५

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  केन्द्रीय  एवं  राज़्य

 सरकारों  के  प्रयासों  की  प्रशंसा  करती  है  प्रौढ़  करती  हैं  कि  इस  उन्मूलन  के  उद्देश्य  को  निश्चित

 के  wear  ही  प्राप्त  करने  की  गतिविधियों  पर  are  जोर  दिया  जायेगा  ।

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  चिकित्सा  कर्मचारियों  को  भर्ती  करने  में  कुछ  राज्यों की

 दिक्कतों  को  जानते  हुए  ak  मलेरिया  उन्मूलन  एककों  के  चिकित्सा  कर्मचारियों  द्वारा  संचालित  करने

 की  झ्रावइ्यकता  प्रतीत  करते  हुए  यह  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  ऐसे  कार्यों  के  लिए  नियुक्त

 चिकित्सा  ama  को  विशेष  भत्ता  दिया  जाये  ।

 यह  परिषद्  art  सिफारिश  करती  हूं  वि

 (१)  कुछ  राज्यों  में  एक  बड़े  भाग  पर  छिड़काव  करने  के  कीटनाशी  तत्व

 उपलब्ध किये  जायें  ;

 (२)  पढ़े पड़ोसी  देशों  जहां  सीमा  पर  मलेरिया  नियन्त्रण  नहीं  मलेरिया  के  दुबारा  फैलने
 को  रोकने  =  लिए  समय  पर  उचिंत  प्रबन्ध  कर  दिये  जायें  ;

 (3)  ग्राम  पंचायतों  तथा  ser  स्थानिक  निकायों  के  जरिये  देहात  वालों  को  सहयोग  प्राप्त

 करने  के  कदम  5८.  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  जिला  इत्यादि

 विभिन्न  स्तरीय  विद्वेष  समितियां बनाई  जायें  ;  ate

 (¥)  भारतीय  चिकित्सा  संघ  की  सद्भावना  के  रुधिर  परीक्षण  तथा  प्रगत  मामलों  की  सूचना

 चत  अधिकारियों  को  देकर  समस्त  क्लिनिक  मलेरिया  के  मामलों  के  प्रमाणीकरण

 के  लिए  चिकित्सकों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  सख्या  ६

 विभिन्न  राज्यों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  में  जो  उन्नति  हुई  तथा  उपचार  एवं

 रोकथाम  की  गतिविधियों  को  श्रंखलाबद्ध  करने  की  दिशा  में  जो  कार्यवाही की  जा  रही  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  परिषद्  उस  पर  सन्तोष  प्रकट  करती  हैं  ।  यह  परिषद्  यह  महसुस  करती  है  कि  रोकथाम  की

 गतिविधियों  पर  विशेषतया  सफाई  से  सम्बन्धित  कार्यों  पर  कौर  अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता

 है
 ।

 परिषद्  यह  भी  समझती  है  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कार्यक्रम  में  क्या  प्रशासनीय  कठिनाइयां  हैं

 तथा  उसको  सुचारू  रूप  से  क्रियान्वित  करने  में  गाड़ियों  के  कार्यक्रम के  लिए  विभिन्न  सूत्र त्रों से

 327  (AI)
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 मिली  बजट  सम्बन्धी  पूंजी  के  उपयोग  तथा  कर्मचारियों  के  नियन्त्रण  समन्वय की  क्या

 स्यायें हैं  ।

 यह  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  स्वास्थ्य  विभागों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 क्रम  को  सफलतापूर्वक  चलाने  में  समर्थ  बनाने  की  दृष्टि  से  प्रशासनीय  एवं  आधिक  प्रबन्ध  जहां  कहीं

 आवश्यक  हों  गतिशील  किये  जायें  ।  तकनीकी  कर्मचारियों  को  निश्चित  कार्यक्रम  की  सीमाओं  के  भ्रन्तगंत

 कार्य  स्वतन्त्रता दे  दी  जाये  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  चिकित्सा  अफसरों  तथा  wea  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  के  भत्ते

 तथा  उपयुक्त  झ्रावासिक  सुविधाओं  के  बारे  में  दी  गई  प्यार  सिफारिशों  की  भी  यह  राज्य

 सरकारों  का  ध्यान  ATH  करती  है  पौर  करती  है  कि  जिन  राज्यों  में  सिफारिशों के  भ्रनुसार

 कार्य  नहीं  हो  रहा  है  वे  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करेंगे  |

 प्रस्ताव  संख्या  ७

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  परिवार  नियोजन  कार्य  में  की  गई  प्रगति  की  प्रशंसा  करती  है

 सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  कार्यक्रम  को  अधिक  प्रभावशाली  बनायें  ।  विशेषतया

 लोगों  की  चिकित्सा  एवं  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  तथा  परिवार  को  सीमित  करने  के

 उपायों की  जिसमें  भ्र स्प तालों  एवं  चिकित्सा  संस्थानों  में  शल्य  सुविधायें  भी  सम्मिलित

 की  दिशा  में  इस  कार्यक्रम  को  प्रभावशाली  होना  चाहिये  ।  परिषद्  का  विचार  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 राज्य  सरकारों  को  ऐसी  शल्य  सुविधाओं  के  लिए  श्रमिक  सहायता  देने  के  seat  पर  विचार  करे  |

 यह  परिषद्  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  परिवार  नियोजन  गतिविधियों  के  विस्तार  के

 लिए  सभी  स्वास्थ्य  एवं  समाज  कल्याण  एजेन्सियों  को  गतिशील  बना  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  संख्या  ८

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  जहां  राष्ट्रीय  क्षय  निरोधी  कार्यक्रम  के  विभिन्न  पहलुओं  में  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्राप्त  उन्नति  की  सराहना  करती  है  वहां  इस  परिषद्  के  पास  भेजें  गये  ज्ञापन  में

 खित  अनेक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  आवश्यकता  की  कौर  भी  उनका  ध्यान  आकर्षित  करती  है  ।

 यह  परिषद्  सुसंगठित  क्लीनिक  की  पर्याप्त  संख्या  तथा  घरेलू  इलाज  प्रदान  करने  की  झ्रावश्यकता  पर

 विशेष  जोर  देती  है
 ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  यह  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  भ्रपेक्षित  कर्मचारियों

 की  नियुक्ति  तथा  उनका  प्रशिक्षण  कार्ये  शीघ्र  से  शीघ्र  हो  तथा  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  इन

 सुविधाओं को  प्रदान  करे  ।

 प्रस्ताव  संख्या  €

 देश  में  रति-रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  धीमी  प्रगति  को  समझते  हय  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद

 सिफारिश  करती  है  कि  रति-रोग  कार्यक्रम  को  पहले  से  अधिक  aaa  दी  जाये  तथा  राज्य  सरकारों

 से  निवेदन  करती  है  कि  वे  रति-रोग  क्लीनिकों को
 चालू  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  सामूहिक  आन्दोलन

 आवश्यक
 सामूहिक  war  ऐकक  स्थापित  करने  तथा  रति-रोग  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 देने  के  कार्यक्रम  को  बड़े  जोर  शोर  से  चलायें  ।



 २२  १८८०  )  लिखित  उत्तर  २२६

 यह  परिषद्  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  गई  रति-रोग  योजनाकारों

 को  केन्द्रीय  सरकार  से  झा धिक  सहायता  दिये  जाने  के  wea  पर  अवश्य  विचार  किया  जायें  चाहे

 वें  निश्चित  भ्रामक  से  थोड़ा  बहुत  wert  ही  क्यों  नहों  ।

 यह  परिषद्  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  यह  निवेदन  करती  है  कि  ag  रति-रोग  नियंत्रण

 क्रम  के  लिये  पी०  ए०  एम०  शीघ्रातिशीघ्र  उपलब्ध  करायें  ।

 प्रस्ताव  संख्या  १०

 राज्यों
 के  स्वास्थ्य  विभागों  में  सांख्यिकी  संगठनों  के  विकास  की  विमान  दशा

 को
 जानती  हुई

 तथा  वर्तमान  हालतों  के  उपयुक्त  सांख्यिकी  एककों  के  नमूनों  के  विकास  की  आवश्यकता  को  महसूस

 करते  हुये  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  इस  सारे  प्रदान  का  निरीक्षण  एक  समिति  करे

 जिसमें  निम्नलिखित  व्यक्ति  हों  :--

 स्वास्थ्य  मद्रास  अध्यक्ष

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  प्रतिनिधि  on
 |

 बम्बई  सरकार  के  प्रतिनिधि  ।

 ary  सरकार  के  प्रतिनिधि  >  सदस्य

 रजिस्ट्रार जनरल  के  प्रतिनिधि

 स्वास्थ्य  सेवाओं  के  प्रधान  निदेशालय  के  प्रतिनिधि  J
 |

 इस  समिति  की  सिफारिशों  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  की  श्रगली  बैठक  में  रखा  जाये
 |

 प्रस्ताव  संख्या  ११

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  में  हुई  उन्नति  को  जानती हुई  सिफारिश

 करती  है  कि  सहायक  केन्द्र  कार्यक्रम  जोर  से  किया  जाये  इस  कार्य  पर  अधिक  प्रभावशाली

 एवं  झा क्ति प्रद  निगरानी  रखी  जाये  ।  यह  परिषद्  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि

 इस  में  स्वयं  सेवी  एजेन्सियों  तथा  समाज  कल्याण  संगठनों  से  भ्रमित  सम्यक  बढ़ाने  की

 है

 प्रस्ताव  संख्या  १२

 अपने  स्वास्थ्य  निदेशालयों  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  sea  की  स्थापना  के  लिये  कुछ  राज्य  सरकारों

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  कदम  उठाये  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  उनको  समझती  हुई  राज्य  सरकारों
 से  यह  विनय  करती  है  कि  वे  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  एवं  परिचित  की  गई  राज्य

 तथ्य  दिक्षा  ब्यूरो  स्थापित  करने की  योजना  को  अपनायें  तथा  आशा  करती है  कि  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों

 को  सफलता-पूर्वक  कार्यान्वित  करने  के  लिये  तथा  लोगों  के  स्वास्थ्य  रखने  एवं  उसमें  उन्नति  करने

 में  उनके  सक्रिय  सहयोग  को  प्राप्त  करने  के  स्वास्थ्य  दिक्षा  कार्यक्रम  को  इस  योजना  में  निर्दिष्ट

 तरीकों  के  भ्रनुसार  विकसित  किया  जायेगा  ।

 प्रस्ताव  संख्या  १३

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  देश  में  उत्पादित  एवं  बेची  जाने  वाली  श्रौषधों  के  स्तर  पर  कौर  अधिक

 प्रभावशाली  नियंत्रण  की  अ्राव्यकता  को  स्वीकार  करते  हुये  सिफारिश  करती  है  कि  :--

 (१)  राज्यों  में  निरीक्षण  कमंचारियों  की  संख्या  बढ़ा  दी  जाये  ।  जिससे  श्राद्धों के

 दन  एवं  विक्रय  पर  प्रभावशाली  नियंत्रण  रखा  जा  सके  एवं  तथा  चमत्कारी
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 उपचार  शभ्रधिनियम  उचित  रूप  से  लागू  किया  जा  सके  ;  साथ  उनके  वेतन
 भी

 उनके  उत्तरदायित्वों के  भ्रनुरूप  होने  चाहिये  तथा  वेतन  ऐसे  हों  कि  इस  पद  की  कौर

 योग्य  व्यक्ति  आकर्षित हों  ;

 विश्लेषणात्मक  प्रयोगशालाओं  को  स्थापित  करने  के  लिये  कदम  शीघ्र  उठाये  जायें (२)

 तथा  श्रौषध  अधिनियम के  प्रयोजनों  के  लिये  सरकारी  विशलेषक  नियुक्त  किये

 जायें ;  ait

 /
 केन्द्रीय  सरकार  श्रन्तर्राज्य  व्यापार  में  प्रचलित  पेटेण्ट  एवं  एकायत  श्रौषघों  तथा

 दवाइयों  के  स्तर  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करे  ।  इसमें  श्रेषऋ
 अधिनियम में  संशोधन  भी  सम्मिलित हैं  ।

 २.  केन्द्रीय  परिषद्  को  संतोष  है  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  भारत  की  एक  राष्ट्रीय

 सुत्रीय  संहिता  का  संकलन  कर  लिया  है  ।  यह  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  समस्त  राज्य

 अपने  भ्र स्प तालों  में  इस  राष्ट्रीय  सुत्रीय  संहिता  को  अपनायें  |

 प्रस्ताव  संख्या  १४

 art,  १६४९  के  भ्रम  सम्मेलन  में  पारित  प्रस्ताव  के  अनुसरण  में  ३१  gaye & से

 चिकित्सा  प्रयोग  के  भ्र ति रिक्त  दूसरे  उपयोगों  में  अफीम  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  पर  विचार  करने

 के  बाद  ag  समझती  हुई  कि  ऐसा  प्रतिबन्ध  श्रफीमचियों  के  लिये  एक  समस्या  उत्पन्न  कर
 केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सिफारिश  करती  है  कि  :

 राज्य  सरकारें
 अफोमचियों  के  इलाज  तथा  पुनर्वास  के  लिये  विलम्ब  कदम

 उठाय  द्र

 यह  परिषद्  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  नशीली  श्रौषघियों  का  उत्पादन  बिक्री  तथा

 वितरण  केवल  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  ही  हो  ।

 प्रस्ताव  संख्या  ११४

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  फलस्वरूप  कुनीन  के  उपयोग  में  लगातार  कमी  को  कौर  कानून

 उत्पादन  में  परिचित  बंगाल  एवं  मद्रास  राज्यों  की  वास्तविक  एवं  सम्भाव्य  क्षमता  को  समझती  हुई

 यह  विचार  करती  है  कि  श्रब  केन्द्रीय  सरकार  को  कुनीन  के  बड़े-बड़े  आरक्षित  भण्डार  रखने  की  कोई
 झावश्यकता नहीं श्रौर उसके पास जो ऐसे नहीं  उसके  पास  जो  ऐसे  भण्डार  हैं  उनको  कम  कर  केवल  एक  वर्ष  की  श्रावश्यकताश्रों

 के  लिये  ही  उनमें  कानून  रखें  ।

 इस  परिषद्  के  विचार  से  अतिरिक्त  कानून  के  भण्डारों  को  या  तो  निर्यात  कर  दिया  जाये

 प्रिया  ग्राम  क्षेत्रों  में  मुफ्त  वितरित  कर  दिया  जाये  |

 जहां
 तक

 पश्चिम  बंगाल  तथा  मद्रास  सरकारों  द्वारा  कानून  के  खण्डवार  वितरण  का  प्रदान

 है  यह  परिषद्  राय  देती  है  कि  यह  प्रदान
 र  य

 सरकारों  तथा  केन्द्रीय
 कर  दिया  जाये

 सरकार  के  परस्पर  से  हल
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 प्रस्ताव  संख्या  १६

 केन्द्रीय  योजना  के  स्कूल  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम  के  लिये  किसी  निश्चित  व्यवस्था  के  न  होने

 तथा  राज्य  पोजनाश्रों  में  अपर्याप्त  व्यवस्था  के  होने  को  समझती  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  यह

 करती  है  कि  इस  भझ्रवस्था  में  भी  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  प्रयास  किये  जायेंगे  ।  यह

 ठद्  यह  भी  aren  करती  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  को  सर्वोपरि  उग्रता  दी

 जायेगी  तथा  इस  योजना  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  एक  विस्तृत  स्कूल  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  तेयार
 की  जायेंगी  |

 प्रस्ताव  संख्या  १७

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  हसद-शल्य  की  सुविचारों  को  देने  की  श्रावश्यकताझों  को  महसूस

 करते  हुये  सिफारिश  करती  है  कि  सभी  राज्यों  में  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  किये  जायें
 ।  यह  परिषद्  यह  भी

 सिफारिश  करती  है  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  अपेक्षित  विशेषज्ञों  को  प्रशिक्षण  देनें  की  व्यवस्था

 करे  तथा  ऐसे  केन्द्रों  के  लिये  विशिष्ट  प्रसाधन  प्राप्त  करे  ।

 प्रस्ताव  संख्या  १८

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  सिफारिश  करती  है  कि  झ्रान्ध्य  सरकार  के  अखिल  भारतीय  चिकित्सा

 विज्ञान  अकादमी  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव को  सभी  राज्य  विश्वविद्यालयों  तथा

 चिकित्सा  व्यवसाय  के  प्रतिनिधि  संगठनों  के  पास  अपने-अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिये  परिपत्रित

 प्रस्ताव  संख्या  VE

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  सभी  मेडिकल  कालेजों
 के

 सुधार
 की  ee

 हुये  यह  सिफारिश  करती  है  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  मेडिकल  कालेजों  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  द्वारा  बताये  गये  सुझावों  के  अनुसार  ्  देकर  इत्यादि

 के  सुधार  के  लिये  धन  दे  ।

 प्रस्ताव  संख्या  २०

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्  चिकित्सा  एवं  लोक  स्वास्थ्य

 एक्स-रे  संयंत्रों  तथा  भौतिक  चिकित्सा  केन्द्रों  को  नियमित  तथा  पंजीयन  करने  की  आवश्यकता

 को  स्वीकार  करती  है  कौर  सिफारिश  करती  है  कि  यह  प्रस्ताव  राज्य  राज्य  चिकित्सा

 oat
 झर

 चिकित्सा  ऐसोसियेशन ों  के  पास  श्रपने-ग्पने  विचार  प्रकट  करने  के  लिये  परिचित  कर
 दिया  जाये  ।

 महिला  टिकट  चेकर

 1१२०.  श्री  हरविन्द
 क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  हावड़ा  स्टेशन  पर  कोई  प्रेम
 १

 महिला  टिकट  चेकर  ak  महिला  अनाउंसर

 हैं  ;  शर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है
 ?

 प्रंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  हावड़ा  स्टेशन  पर  महिला  अनाउंसर

 हैं  पर  ग्रेड  १  की  कोई  महिला  टिकट  चेकर  नहीं  है  ।

 महिला  भ्रनाउंसरों की  संख्या  ६  है

 हिमाचल  प्रदेश  में  दूध  के  पाउडर  का  वितरण

 न थी  पद्म  देव
 :

 L  श्री  स०  चे  सामन्त

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  gays  में  हिमाचल  प्रदेश  में  कितना  दूध  का  पाउडर  कौर  किन-किन  स्थानों  में

 बांटा  गया  ;  झोर

 वितरण  के  लिये  क्या  तरीका  अपनाया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  )  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अर  यथा

 समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्ली-काठगोदाम रेल सम्पक रेल  सम्यक

 1१२२  श्री  जे  To  सि०  क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  श्र  काठगोदाम  के  बीच  बरास्ता  रामपुर  कौर  रुद्रपुर  कोई  बड़ी  लाइन

 के  रेल  सकें  के  लिये  सर्वेक्षण  करने  का  ea  दिया  गया  है  प्रिया  देने  का  विचार

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  इस  परियोजना को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करेगी  जिससे

 कि  भारत-तिब्बत  सीमा  के  साथ  के  नैनीताल  भ्रल्मोड़ा  जिलों  की  श्राधिव  स्थिति  तराई

 क्षेत्र  का  विकास  किया  जा  सके
 ?

 उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  ate  ate  रामपुर  के

 बीच  पहले  से  ही  बड़ी  लाइन  मौजूद  है
 ।

 रामपुर  से  हल्द्वानी  तक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  करने के

 लिये  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  वाला  है  ।

 अभी  इस  बारे  में  रक्ख  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 TH का  मलय

 1१२३.  थी  जाघव
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reus
 के  मौसम  में  बम्बई  राज्य  में  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य  क्या

 न्यूनतम  मूल्य  चुकाने  की  ad  क्या  हैं  कौर  गत  मौसम  में  क्या  कौर

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  राज्य  में  रावल गांव  शुगर  फैक्टरी
 झा डर

 चैकोंਂ  द्वारा  भुगतान
 करती  है  जिस

 से
 गन्न  का  संभरण  करने  वाले  काश्तकारों  को  बड़ी  सुविधा  होती

 थी  ?

 एएस
 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 fara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  न्यूनतम  मूल्य  फैक्टरी  तक  पहुंचाने  पर

 १  ,  ४४  रुपये  प्रति  मन  भ्र  रेल  केन्द्रों  तक  पहुंचाने  पर  १  .  ३१  रुपये  प्रति मन  है  ।

 बम्बई  सरकार  ने  गत  मौसम  में  भुगतान  का  तरीका  यह  निश्चित  किया  था  कि  २५

 प्रतिशत  मूल्य  गन्ना  पहुंचाने  के  १५  दिन  बाद  तक  श्र  दोष  मूल्य  एक  मास  या  fas
 से  alts  ६

 सप्ताह के  चुका  दिया  जाये  |  इस  बार  ५०  प्रतिश्त  मूल्य  १४  दिन  के  अन्दर  कौर  दोष  एक  मास

 या  सप्ताह  के  चुकाना  अपेक्षित  है  ।

 पता  चला  है  कि  श्राडंर  चैक  से  भुगतान  इसलिये  किया  जाता  कि  ag  उसी  व्यक्ति

 को  मिले  क्योंकि  कई  बार  संभरणकर्ता  स्वयं  रुपया  लेनें  नहीं  ।

 दोलापुर हवाई श्रड्डा हवाई  अड्डा

 1१२४,
 श्री  सोनावने

 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ११  PE Xo H aT fHeT के  अ्रतारांकित

 संख्या  १५५७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  शोलापुर  हवाई  श्रे  को  बम्बई-हद  नाबाद  कौर  बम्बई-मद्रास  के  रूटो ंसे  मिलाने के

 हेतु  उस  में  कोई  सुधार  करने  का  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  सुधार  कार्य  कब  प्रारम्भ  AK

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 agua  उपमंत्री  से  इस  समय  उस  हवाई  aE

 प्रयोग  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  विमान  चालक  कर  रहे  हैं  आवश्यकता  पड़ने  पर  वहां  विमान

 भी  उतारे  जाते  हैं  ।  इन  प्रयोजनों  के  लिये  यह  ठीक  है  ।  क्योंकि  बरास्ता  शोलापुर  कोई  रूट  चालू  करने

 का  विचार  है  इसलिये  इस  हवाई  श्रे  में  कोई  सुधार  करने  की  अ्रावश्यकता नहीं

 है
 ।

 परिवार  नियोजन

 1१२४.  श्री  गोरे  :  कया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 देना  में  निम्नलिखित  द्वारा  कितने  परिवार  नियोजन  केन्द्र  चलाये  जा  रहे  हैं  :

 (१)  सरकार

 (२)  स्थानीय  संस्थायें

 (३)  गैर-सरकारी  संस्थायें  ;

 इन  केन्द्रों  के  लिये  सरकार  ने  कितनी  राशि  स्वीकृत की  है

 गत  वर्ष  कितने  व्यक्तियों  के  निम्न  प्रकार  के  आप्रेशन  किये  गये  ;

 (२)  पुरुषों का  आप्रेशन  ;

 (२)
 प्रजनन-प्रायोग्य  चरी

 ग्रेजी  में
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 (३)  कितनी  महिलाओं  को  गर्भनिरोधक  वस्तुझ्नों  का  प्रयोग  सिखाया  मौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की  दोष  प्रविधि  में
 ए

 दीवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने

 प्रिय  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  (१)  ACE

 (२)  vig

 (3)  to¥

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  .  परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध

 संख्या  ३३]

 (7)  (2)  wera

 (२)  9, FRR

 (2)  ८७,  ए

 सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 (१)  यथा  सम्भव  शीघ्र  परिवार  नियोजन  को  देश  की  चिकित्सा तथा  स्वास्थ्य  सेवा  के

 साथ  मिला  दिया  जाये  ॥

 (२)  चिकित्सा  दिक्षा  संस्थाओं  कौर  सामाजिक  विज्ञानों  के  स्कूलों में  परिवार  नियोजन

 केਂ  प्रशिक्षण केन्द्र  खोले  जायें  ।

 (३)  परिवार  नियोजन  शिक्षा  लीडर

 (४)  परिवार  नियोजन  ज  दल  att  भ्रनुस्थापन  शिविरों का  चालू

 (५)  देश  में  गई  निरोधक  वस्तु झोंका इतना का  इतना  उत्पादन  करना  कि  उन्हें  विदेशों  से  न

 मंगवाना  पड़े  |

 रेलवे  बोड़  में
 असिस्टेंट

 1१२६.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  कया  रेलवे  मंत्री  १७  gays  के  भ्र तारांकित  प्रश्न
 संख्या  EE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  रेलवे  बोर्ड  में  भ्रसिस्टेंटों  की  वरिष्ठता  पर  पुर्नविचार  करने  के  wer  के  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  किया  जा  चुका  ak

 यदि  तो  इस  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व्०
 राम स्वामी  )

 कभी  नहीं
 ।

 इसे  यथासम्भव  शीघ्र  निबटाने  का  प्रयत्न
 किया  जा  रहा

 मूल  अंग्रेजी  में
 eee  ae  ee

 ७५ न्य
 आंकड़े  केवल  उन्हीं  प्रतिवेदनों  के  हैं  जो  मध्य

 पश्चिमी  बंगाल  कौर

 कम  समझे  जाते  हूँ  ।  अन्य  राज्यों  से  जानकारी
 हिमाचल  प्रदेश  से  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  ये

 अनुमान  से
 प्राप्त नहीं  हुई  है  ।
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 त्रिपुरा  के  लिये  भेषजीय  परिषद

 1१२७.  श्री  दीदार  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  संघ-राज्य  क्षेत्र  के  लिये  कोई  भेजी  परिषद्  बनाई  गई  जो  त्रिपुरा

 सन  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  डिस्पैंसरियों में  काम  करने  वाले  अ्रपंजीबद्ध  कम्पांउडरों  को  कम्पाऊंडर के

 लाइसेंस  और

 यदि  तो  त्रिपुरा  के  भ्रनुभव  प्राप्त  कम्पाऊंडरों  को  भेषजीय  लाइसेंस  देने  के

 लिये  क्या  कायंवाही  की  जा  रही

 पं स्वास्थ्य  मंत्री  जी  परन्तु  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  बंगाल

 सरकार  के  साथ  यह  ब्यवस्था  कर  ली  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  परिषद्  त्रिपुरा  की  आवश्यकता

 को  भी  पूरा  कर  दे  ।

 भाग  के  उत्तर को  देखते  हुए  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सड़क  परिवहन  पुनगंठन  समिति

 Fes. श्री  are  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  सड़क  परिवहन  पुनर्गठन  उपसमिति  ने  PeUG  की  समाप्ति पर

 त्रिपुरा का  दौरा  किया

 क्या  विभिन्न  सार्वजनिक  संस्थाओं  ने  उसे  त्रिपुरा  में  राज्य  परिवहन  प्राधिकार  का

 ठन  करने  के  लिये कहा

 यदि  तो  इस  बारे  में  उपसमिति की  कया  सिफारिशें  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :

 जी  हां  ।

 समिति  १९४५८  में  त्रिपुरा गई  थी  ।

 जी  हां  ।

 मुख्य  समिति  का  प्रतिवेदन  geNE  में  मिलने की  oar है  जिस में  उप-समिति

 की  सिफारिशें भी  होंगी  ।

 चतुर्थ  श्रेणी  के  रेल  कर्मचारी

 1१२९.  श्री
 दलजीत  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 SR4S—VNE  में  अरब  तक  उत्तर  रेलवे  ने  चतुर्थ श्रेणी  के  कुल  कितने  कर्मचारी  a

 अमा  का  मे  में  पिता  सरगी  कुपित  बालि

 सहा

 मूर

 ख़ादिम  जातियों

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  ११  VERE

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  ५६७० |

 (a)  अनुसूचित  जातियों  के  १७२६  ।

 रेलवे  में  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के
 लिये  कोई  रक्षण  नहीं

 गया

 पुरुलिया-मुरी  रेलवे

 1१३०.  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुरुलिया-मुरी रेलवे  को  समाप्त  कर  पुरुलिया  लोको-कैरेज  दौर  को

 रांची  स्थानान्तरित  कर  देने  का  निश्चय  कर  लिया

 क्या  सरकार  ने  में  इस  क्षेत्र  की  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में
 परिवर्तित

 कर  पुरुलिया में  एक  केन्द्रीय  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  बदलने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री शाहनवाज़  पुरुलिया के  लोको  दौड  को  इस  कारण  रांची

 भेजा  जा  रहा  है  क्योंकि  छोटी  लाइन  के  रांची-लोहारडागा  सैक् दान  के  अभी  काफी  समय  तक  उस  प्रकार

 बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  जिस  प्रकार  व  उं  मान  शेष  छोटी  लाइन  के  स्थान

 पर  चन्द्रपुरा-मुरी-रांची  बड़ी  लाइन  बनाई
 जा

 रही  है
 |

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 at.  AUR

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १४  घंटों  की  उस  अवधि  को  कम  करने  के  लिये  जनता  पिछले  १०
 वर्षों  से  आन्दोलन

 कर  रही  है  जिस  में  दक्षिण  रेलवे  के  गडग  कौर  गुण्टाकल  स्टेशनों  के  बीच  किसी  भी  शोर से  कोई  गाड़ी

 नहीं  art  कौर

 यदि  तो  इस  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  at):  समय  समय  पर  इस  केਂ  श्रम्यावेदन

 प्राप्त  होते  रहे  हैं  कि  गडग  भ्र  गुण्टाकल  या  गडग  शौर  के  बीच  दोनों  कौर  से  एक  एक

 अतिरिक्त गाड़ी  चलाई  यह  गाड़ी  लगभग
 ७

 बजे  सुबह  गुण्टाकल  से  चले  कौर  लगभग  १  बजे
 दिन

 में  गडग  पहुंचे  ate  दूसरी
 a

 से  लगभग  २  बजे  दिन  में  गाड़ी  गडग  से  चले  शौर  रात  को  लगभग
 ८

 बजे  गुप्टिल पहुंच  जाये

 बेलारी-होसपेट  क्षेत्र  से  अयस्क-यातायात  का  प्रवाह  कट्टा लोर
 बन्दरगाहों  की  होने  के  कारण  विदेघ  रूप

 से  ~~)  कौर  हौसपेट  के  बीच  में  इस
 समय  ऐसी

 |  मूल  भरंग्रेजी में
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 लाइन  क्षमता  उपलब्ध  नहीं  है  कि  के  बीच  कोई  अतिरिक्त  सवारी  गाड़ी  चलाई  जा
 ae  ।  इस  के  इन  केਂ  लिये  आवश्यक  डिब्बे-इंजन  शादी  भी  उपलब्ध नहीं  निर्यात के  लिये

 wat  की  ढुलाई  जिस  की  इस  समय  बड़ी  मांग  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  अ्रतिरिक्त  संसाधन  प्राप्त

 करने के  लिये  कायंवाही की  जा  रही  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  निकट  भविष्य  में  गडग  बद गण्टाकर्ल

 सैक् दान  पर  कोई  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  की  संभावना  अधिक  नहीं  है  |

 स्टेशनों  को  नये  नमूने  का  बनानाਂ

 =

 1१३२.
 श्री  क क  :

 सिद्धनंजप्पा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  गडग  श्र  हुबली  स्टेशनों  को  नये  नमूने  का  बनाने  के  लिये

 कुछ  राशि  आवंटित की  गई  ik

 यदि  तो  इन  में  किस  प्रकार  का  सुधार  किया  जायेगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  जी  हां ।

 TST  (१)  स्टेशन  भवन  में  सुधार  के  लिये  €,७६९  रुपये

 (२)  ae  में  सुधार  के  लिये  ६,  89,000  रुपये

 (१)  स्टेशन  भवन  में  सुधार  के  लिये  ५६,२१६  रुपये

 (२)  are  में  सुधार  के  लिये  ३,८  २,४००  रुपये

 गडग  :

 १.  यात्री  प्लेटफामं  का  विस्तार  हो  |

 २.  शरीर-क्लास  केਂ  प्रतीक्षालय  की  छत  को  ऊंचा  करना  ।  हो  ।

 ३.  प्लेटफार्म पर  स्नान-गृह  बनाना
 I

 (२५  प्रतिशत पूरा  हो
 ।

 को  नये  नमूने  का  बनाना
 |

 हुबली  :

 १.  प्लेटफार्मो  पर  पेशावरों  की  व्यवस्था  |

 न्र
 पर  फ्लुग्रोरेसेन्ट  ट्यूब  लाइट  लगाना

 |

 3
 x  विश्राम  गृहोंਂ  का

 ४.
 मुर्गियों  के  लिये  पेशाबघर

 व
 पानी

 की
 है दियां  बनाना

 ।

 भ्र
 केਂ  प्रतीक्षालयों  में  सुघार  |

 ट
 यहाँ  को

 नये  नमूने  का
 बनाना

 मूल  अंग्रेजी  में
 4Remodelling.
 *Retiring  Rooms.
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 1१३३.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्रायुवेदिक  औषधि  के  वर्तमान  स्तर  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गयी
 समिति ने  झपना  प्रतिवेदन दे  दिया

 यदि  तो  उस  में  किस  प्रकार  की  सिफारिशें की  गयी

 उन  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  हुए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  जी  हां  ।

 यह  प्रतिवेदन  प्रभी  छप  रहा  है  ।  फिर  भी  समिति  की  सिफारिशों  का  एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 प्रतिवेदन विचाराधीन  है  ।

 कृषि  सहकारी  समितियां

 1१ ३४,  पंडित  ज्वा०  प्र०  ज्यो  तिथि
 :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 विभिन्न  राज्यों  में  अब  तक  कितनी  कृषि  सहकारी  समितियों की  स्थापना की  गयी

 इन  सहकारी  समितियों  के  कितने  ब्यक्ति  या  परिवार  काम  करते

 (  इन  सहकारी  समितियों  के  अधीन
 भूमि

 के  कुल  कितने  क्षेत्र में  खेती  होती

 और

 सरकार  ने  इन  सहकारी  समितियों  को  कुल  कितनी  सहायता  दी  है  उन  पर  कुल

 कितना व्यय  gut  है  ?

 विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  सु०  go  :

 एक  विवरण  लोक-सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३४५]

 इस  समय  इस  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों से  इस  बारे  में

 पूछ  ताछ  की  गयी  है  श्र  मिलने  पर  यह  जानकारी  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी 1

 RI-VR-UG  को  सहकारी  समितियों  के  nits  १,८०,६७१  एकड़ भूमि  में  खेती  होती
 थी  ।

 राज्य  सरकारों  से
 इस

 बारे  में  ताजी  जानकारी  देने  को  कहा  गया  है  कौर  मिलने  पर  यह  लोक-सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राज्य  सरकारें  सरकारी परती  भूमियों  की  भूमि-राजस्व
 में

 प्र  विधिक  ant  ata  इरादी  विभिन्न  तरीकों  से  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लियें
 सहायता

 प्रदान  करती  Peyv-yvy से  QENS-Ne OH HF Vr antl F ate तक  के  चार  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों  को

 इस  ard  के  लिये  ३  .
 ४... देर  लाख  रुपयों  के  अनुदान

 दिये  हैं  ।

 मूल  rash  में
 ee  cae
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 की  are  ध्यान  दिलाना

 अतारांकित at  के  उत्तर  में  शुद्धि

 उपमंत्री  शाहनवाज़  ।  ः  मैं  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 जिस  में  श्री  द्  ना०  तिवारी  द्वारा  १८-११-१९५८  को  पूछें  गये  भ्र तारांकित  संख्या  RLF

 उत्तर
 को  शुद्ध  किया

 गया  है  ।
 परिशिष्ट  १;  अनुबंध  संख्या  ३६]

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 खाद्य  अपमिश्रण  रोक  नियम  में  संशोधन

 स्वास्थ्य  मंत्री  (att  कर मरकर  )  :  मैं  खाद्य  प्रमाण  2eyu¥ HY IRI की  धारा  २३  की

 धारा  (२)  के  wets  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  १९५४५  में  कुछ  शर  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  २०  १९५८  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १२११  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  Vese/ye]

 मणिपुर  के  लिये  मोटर  गाड़ो  नियम

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  में  मोटर  गाड़ी

 REE की  धारा  १३३  की  उप-धारा  (३)  के  भ्रन्तर्गत  मणिपुर  के  लिये  मोटर  गाड़ी  ENR

 में  कुछ  संशोधन  करने
 वाली

 दिनांक  २६  १९५८
 की  अधिसूचना  संख्या

 बी०  टी०
 पी०/२४/

 श६/५७-८  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जो  मनीपुर  गजट  में  प्रकाशित हुई  है  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  gea9/xe]

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकंत्पों  संम्बन्धी

 समिति  का  प्रतिवेदन

 चौतिसवाँ  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म सिह  :  म  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 समिति  का

 चौतिसवाँ  प्रतिवेदन
 उपस्थापित  करता हूं

 ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शरर  ध्यान  दिलाना

 उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  की  हड़ताल

 श्री  नाशिर  भरुचा  श्रीमान  नियम  Ek  के  भ्रन्तर्गंत मैं  झ्र विलम्ब नीय लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  झोर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  र  यह  प्रार्थना  करता हूं

 कि  वह  उस  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 द्वारा  गन्ने  की  कीमत  न  बढ़ाये  जाने  के  फलस्वरूप  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों

 की  ह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 तथा  कृषि  मंत्री  व  प्र०  :  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  जो  हड़ताल

 wat  हाल  में  हुई  थी  वह  ५  फरवरी  को  प्रारम्भ हुई  ।  उस  समय जो  ६६  मिलें  चल  रही  थीं  उन  में  से

 ४  मिलें  बन्द  हो  गयीं  शौर  १८  मिलों  पर  इस  का  airs  प्रभाव  हुसना  ।  लेकिन  ७,  ८
 फरवरी  तक

 बुलन्दशहर की  एक  मिल  को  छोड़  कर  प्रायः सभी  मिलों  में  होने  लगा  था
 ।  मुझे

 प्रसन्नता  है  कि  कुमंत्रणा  के  फलस्वरूप  हुई  यह  हड़ताल  ठप्प हो गई हो  गई
 ।  में  १८  १९५८  को

 गन्ने  का  मूल्य  न  बढ़ाय  जाने  के  कारणों  पर  सभा  में  प्रकाश  डाल  चुका  हूं  ।  सभा  ने  सरकार  के  दृष्टिकोण

 को  स्वीकार भी  किया  art

 कायें  मंत्रणा  समिति

 चौतिसवाँ  प्रतिवेदन

 श 1ससद-काय ष्थ्  मंत्री  सत्यनारायण  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  कायें  मंत्रणा  समिति  के  चौंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  १०  PeUE  को

 सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  8.0

 महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 दिल्ली  पंचायत  राज
 )  विधेयक

 गृह  कार्य  मंत्री  गो०  ब०  Ga):  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 दिल्ली  पंचायत  राज  १९५४  में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  पी

 दिल्ली  भूमि  सुधार  )
 विध  यक  प्रस्तुत  करने  का  सौभाग्य  मुझे  मिला  था  जिसे  सदन

 ने  कल  पारित  कर  दिया  था  |  ये  दोनों  विधेयक  एक  सुव्यवस्थित  व्यवस्था  के अंग  है  ।  यह  एक

 छोटा  विधेयक  है  ।  पहले  विधेयक  के  समय  म  ने  कुछ  बातें कही  थीं  वे  इसके  बारे में  भी  उतनी  ही

 सुसंगत  है  ।
 इसलिये

 मं
 उन  बातों

 को
 दुहराने  में  सदन  को  समय  नहीं  लूंगा  ।

 पंचायत  राज  अधिनियम  में  गांवों  के  मामलों  तथा  गांव  पंचायतों  एवं  सकल  पंचायतों  द्वारा
 निर्वाचित  गांव  सभाओं  के  अधीन  क्षेत्रों  के  प्रशासन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  दुर्भाग्य  से  इन  निकायों
 की  बनावट  के  बारे  में  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  ate  दिल्ली  पंचायत  राज  अधिनियम  के

 उपबन्धों  में  कुछ  मतभेद  था  जिसने  पंचायत  राज  अघिनियम  के  सफल  काय  संचालन  में  अवरोध  उत्पन्न

 किया
 ।

 वहू  मतभेद  wa  दुर  कर  दिया  गया  है  |

 प  ee

 मूर  अंग्रेजी  में
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 गांव  सभा  में  wa  वे  व्यक्ति  सम्मिलित  होंगे  जो  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  षष्ठी  सदस्य  के  लिये

 मतदान  देने  के  लिये  योग्य  ठहराये  गये  ह  ।
 भूमि  सुधार  अधिनियम  में  दूसरी  व्यवस्था  है

 ।  यह  उससे

 बिल्कुल  नहीं  मिलता  कौर  अब  उस  उपबन्ध  के  समान  बनाने  के  लिये  इसमें  परिवर्तन  कर  दिया
 गया

 है
 जो  ब्प्र्ब  इस  विधेयक

 के  अनुसार  इसमें  निहित  हो  जायेगी  ।
 इसलिये  इसको  क्रियान्वित  करने

 तथा  पंचायत  राज  अधिनियम के  उपबन्धों  को  सही  रूप  देने  के  रास्ते में  आने  वाली  कठिनाई  समाप्त

 हो  जायेगी  शौर  उसके  अनुसार  ही  अब  पंचायतें  बनाई  जायेंगी  ।  इस  विधेयक  की  यही  मुख्य  बात  है

 अर  में  समझता  हूं  कि  इसके  बारे  में  कोई  विरोध  नहीं  होगा  |

 पंचायत  राज  अधिनियम  के  जिस  रूप  में  कि  वह  राज  पंचायत  दीवानी  तथा  माल

 सम्बन्धी  मामलों  इस  प्रयोजनाओं  निर्धारित  सीमा  के  निपटारा  कर  सती  हे ं।

 किन्तु  फौजदारी  के  मामलों  पर  उनका  क्षेत्राधिकार  नहीं  है  ।
 अरब  इस  विधेयक म  यह  व्यवस्था  की

 गई  है  कि  पंचायती  भ्र दाल तें  फौजदारी  सम्बन्धी  उन  मामलों  का  भी  निपटारा  कर  सकती  हूं  जिनमें

 भारतीय  दंड  पशु  अतिक्रमण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सन्निहित  छोटे  छोटे  मामले  हों  तथा

 एक  या  दो  गौर  भी  छोटे  छोटे  ग्रेघितिय म  जैसे  ज्या  अधिनियम  के  अधीन  के  मामलों  का  भी

 निपटारा  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मुख्य  झ्रायक्त  भी  इस  प्रकार  की  पंचायतों  अथवा

 पंचायती को  जिनका  क्षेत्राधिकार  इतना  बड़ा है  कुछ  कौर भी  अधिकार दे  सकता  है  प्रौढ़
 य  अदालत ay  अधिनियमों  के  अधीन  कुछ  एसे  मामलों  का  भी  निपटारा  कर  सकती  हें  जिनमें  १००

 रु०  सेड्रिक  का  अथ दण्ड  न  हो  इस  संशोधन  विधेयक  में  यह  एक  खास  व्यवस्था  और  की

 गई है  ।

 गांव  संभागों  में  वे  सभी  वयस्क  व्यक्ति  सदस्य  होंगे  जिन्हें  aaa  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  संसद

 सदस्य  चुनने  का  म्रधिकार  है  ।  व्यवहारिक  दृष्टि  से  इसके  श्रन्तगंत  गांव  में  रहने  वालें  सभी  वयस्क

 व्यक्ति  ar  जाते  हें  ।  इसके  अतिरिक्त  सर्किल  पंचायतें  भी  होंगी  ।  गांव  पंचायत  छोटी  होगी  और

 सकील  पंचायत  भी  कोई  खास  बड़ी  नहीं  होगी  ।  वर्तमान  अ्रधिनियम  के  उस  सकल  में  कराने

 वाल  गांवों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  इसका  निर्वाचन  होगा  ।  ईस  अ्रधिनियम  के  भ्रनुसार  एक  सर्किल

 पंचायत  का  निर्वाचन  अठ  गांव  सभाश्रों  के  वयस्कों  द्वारा  किया  जायेगा  ।  ये  गांव  सभायें  सकल

 पंचायतों  का  निर्वाचन  करती  हें  अर  इन  सकील  पंचायतों  के  सदस्यों  में  से  पंचायत  भ्र दाल तें  बनाई

 जाती  हें  ।  इसलिये  इस  बात  की  पुरी  सावधानी  बरती  जाती  है  कि  पंचायतें  इस  प्रकार  बनाई  जायें

 कि  वे  उन  मामलों  का  अच्छी  तरह  से  निपटारा  करने  के  लिये  समर्थ  हों  जो  कि  उनके  सौंपे  जायें
 ।

 रुचिता  न  बनी
 रहे  इस  दृष्टि  से  मुख्य

 प्रयुक्त  को  यह
 अ्रघिकार  दिया  जा

 रहा  है  कि  वह
 सकल  पंचायत  को  बनाने  वाले  गांवों  की  संख्या  में  प  रिश्वत  कर  सके  ।  इसलिये  ऐसी  स्थिति में  जहाँ

 कि  जनसंख्या  कम  हो  अथवा  अधिक  हो  वहां  इन  गावों  की  संख्या  में  परिवहन  किया  जा  संकता  है

 कौर  वहू  संख्या  ais  ही  नहीं  रखी  जा  सकती  |  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुसार  उन  में  बदल

 बदल
 की

 जा  सकती  है  ।  यह  झ्रावइ्यक है  कि  जिन  पं  चायतों  को  दीवानी तथा  माल
 के  मामले  निपटाने

 का  aaa  है  उनको  फौजदारी  के  छोटे  छोटे  मामले  निपटाने  का  भी  अ्रधिकार  fear  जाये  ।  वे

 मामले  जो
 इन
 पंचायतों  के  क्षेत्राधिकार में  श्रात ेहे

 श्रमिक  गम्भीर  नहीं  होते  हो  सकता  है  कि  दीवानी

 तथा  माल
 के  मामलों में  जाने  वाली  बातें  तथा  हित  उन  मामलों  की  अपेक्षा  बहुत  ही  महत्व  के  हो  सकते

 हैं  जो  जब  प्राप्त  पंचायतों
 के

 क्षेत्राधिकार  आन  वाले  है
 अर  उनके  द्वारा उनका  निपटारा  किया

 जाने  वाला  है  ।
 हम  चाहते  ह  कि  इन  स्थानीय  निकायों  अपने  क्षेत्र  के  मामलों  को  निपटाने  तथा

 उनको  ते  करने  के  लिये  अधिक  से  श्रमिक  भ्रषिकार  मिलें  क्यों  कि  वहां  के  निवासियों  कौ  इनमें  काफी

 व्यय  करना  पड़ता  है  ।  अदालतों में  काफी  दिनों
 तक  सुनवाई  रहती  कभी  कभी  तो  छोटे
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 गो०  ब०

 छोटे  मामलों  में  तथा  सीधी  सादी  बातों  के  लिये  गांव  निवासियों  द्वारा  आसानी  से  निपटाई  जा

 सकती हूँ  काफी  कठिनाइयां उत्पन्न  करें  दी  जाती  हें
 ।

 किन्तु  जैसा  कि  में  ने  कहा  है  कि  इन  पंचायती
 मामलों में  ताने

 वाले  मामले  बहुत
 सीधे

 सादे  होंगे
 a 1A  are  करता  हूं  किਂ  सदन

 के  सदस्य इसे  आसानी

 से  स्वीकार  कर  लेंगे  कौर  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जनता  को  अधिक  से  अधिक  अधिकारों

 का  उपयोग  करने  में  उन्हें  प्रशिक्षा  दी  जाये  भर  इसਂ  प्रकार  वेਂ  जितने  भ्रमित  अवसर  उन्हें  मिलेंगे

 उतनी
 ही

 भलाई  उनकी
 होगी  ।

 राज्य
 के

 कायें
 को

 निपटाने
 के

 लिये
 हम

 में  विभाजन  करने
 कौ  भावना

 चाहिये  ।  इस  लिये
 इस

 पंचायत  राज्य  को  बनाया  गया  अरब  इसमें  ये  परिवर्तन  किये  जा

 रहेगे  ।

 इस  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कोई  भी  इसके  महत्व  को  दृष्टिगत  न

 पंचायत  अदालत  को  भेजा  जाये  |  हमने  एक  संशोधन  किया  है  कि  धन  सम्बन्धी  ऐसे  मामले

 जिनमें  सबजज  तक  कपिल  करने
 की

 गुंजाइश  हो  इस  ढंग  से  निपटाये  जायें  कि  इस  बात  की  गुंजाइश
 न  रहे  ।

 क्योंकि
 हम  नहीं

 चाहते
 कि  इन  पंचायतों के  कार्य  संचालन  के  मामलों  में  कोई  अनावश्यक

 जटिलता  ये  तथा  साथ  ही  ऐसे  मामलों में  जो  कि  वस्तुतः  काफी  महत्व  के  इन  पंचायतों  दारा

 उनका  निपटारा  करने  में  किसी  भी  प्रकार  की  म  कदम बाज़ी  का  प्रश्न  उठे  ।  इसलिये  हम  एक  संशोधन

 रखने  का  विचार  कर  रहें  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  अनसार  सरकारी  कमेंचारीਂ  अथवा  स्थानीय

 निकायों  के  कर्मचारी  इन  पंचायतों  के  सदस्य  हो  सकते  हें  किन्तु  हमने  अंब  यह  व्यवस्था  क़ी  है  कि

 कोई  भी  सरका री  कमेंचारी  चाहे  वह  सरकारी  नौकर  हो  अथवा  स्थानीय  निकाय  का  कर्मचारी  इसका

 सदस्य  नहीं  हो  सकता  |

 य  ही  इस  विधेयक  के  मुख्य  उपबन्ध  ह  |  विधेयक  के  अन्य  दूसरे  खंड  या  तो  आनुषंगिक  हूं  अथवा

 मौखिक ढंग  के  ।  इसलिये उनका  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  बहुत  ही  सीधा  उपबन्ध

 है  ौर  मेरा  विचार  है  कि  यह  विधेयक  बिना  किसी  वादविवाद  के  पारित  हो  जायेगा  ।  मुझे  बताया

 गया  है  कि  इसके  लिये  तीन  घंटे  नियत  किये  गये  है  ।  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  पर  में  तो  यही

 कहूंगा  कि  हमन  वास्तव  में  अच्छा काय किया है काय  किया  है  ।  है  कि  सभी  सदस्य  इस  विधेयक  को  स्वीकार
 करेंगे  ।

 fat  मोहम्मद  इमाम  )  १९५४  से  ये  गांव  सभायें  किस  प्रकार  कार्य  कर  रही
 रोक  क्या  इनके  कार्य संचालन  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ?

 क्या  इनका  कायें  सन्तोषजनक  है  श्रथवा  नहीं
 ?

 श्री  गो०
 ब०

 इस  विधेयक ने  जो  QeYr
 में  पारित  हुआ

 पंचायत राज  प्रीमियम

 VERY  का  रूप  ले  लिया  ।  किन्तु  इस  पर
 राष्ट्रपति

 की  स्वीकृति  FeUY  में  मिली  ।
 किन्तु

 जब  इन
 दोनों  विधेयकों  की  तुलना  की  गई  तो  इनमें  यह  विभिन्नता  पाई  गई  जिसका  कि  में  ने  उल्लेख  किया

 है

 ।

 ate
 यह

 अनुभव  कियां  गया
 कि  जब

 तक
 ae

 विभिन्नता
 दूर

 नहीं  हो  जांती  हैं  तब  तके
 कोई

 वाही  नहीं  की  जा  सकती  इसलिये  मामला  रुक  गया  कौर  इसी  दौरान में  दिल्ली  विधान  भंग

 दहलो  गयी  |  ब  हमने  इन  दोनों  विधेयकों  को  एक  साथ  रखा  है--एक  भूमि  सुधार  अधिनियम के
 '  बारे

 में है प्रौर  दूसरा  पंचायत  राज  अधिनियम  के
 के  बारे में  ।  गांवों में  कुछ  समितियों  जैसी

 संस्थायें  हैँ  नो
 fara  ara  कर  रही है  किन्तु  इस  ग्र धि नियम के  अधीन

 अभी  तक
 पंचायतें  नहीं

 बनाई  गई
 हैं न  ग

 मूल  ७ ५.  में में
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 अध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 मुझे  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  एक  संशोधन  सुचना  यह  मिली  है  कि  इस  विधेयक  को  एक

 समिति  को  सौंप  दिया  जाये  जिस
 के  सदस्यों  के  नामों  की  सुचना  भी  प्रस्ताव कर्ता  श्री  रघुवीर  सहाय

 ने  दी  है  ।  चूंकि  इन  सदस्यों  में  माननीय  मंत्री  का  नाम  भी  है  जो  कि  इस  विधेयक  के  प्र  भारी  हैं  झ्र ौर

 चूंकि  माननीय  सदस्य  ने  मंत्री  महोदय  से  उनका  नाम  इस  समिति  में  रखने  के  लिये  पहले  उनसे  अनुमति

 नहीं  ली  थी  मत  में  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दे  सकता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  जब  तक  किसी

 माननीय  सदस्य  से  उसका  नाम  प्रवर  समिति  में  रखने  के  लिये  सहमति  न  ले  ली  जाये  तब  तक  प्रस्ताव

 में  उसका  नाम  न  रखा  जाये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  इसका  अभिप्राय  तो  यह  हुआ  कि  प्रभारी  मंत्री
 की  पूर्वे  सहमति  के  बिना  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  कोई  प्रस्ताव  रखा  ही  नहीं  जा  सकता  ।  यह  तो

 बहुत  गलत  बात  होगी  ।  अब  तक  तो  यही  प्रया  थी  कि  जब  कभी  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  कोई

 प्रस्ताव  होता  था  तो  प्रभारी  मंत्री  अपनी  सहमति  दे  देते  थे  ।  यदि  श्राप  यह  पूर्वोदाहरण  बना  देंगे

 कि  जब  तक  प्रभारी  मंत्री  की  अनुमति  पूर्वे  में  ही  नहीं  प्राप्त  की  जायेगी  तो  प्रस्ताव  में  उनका  नाम

 सम्मिलित  नहीं  किया  तो  इससे  बहुत  कठिनाई  हो  जायेगी  आपने  यह  नियम  बना  दिया

 तो  प्रभारी  मंत्री  की  अनुमति  प्राप्त  करना  बहुत  ही  कठिन  हो  जायेगा  ।  कौर  इस  फ्र  कार  उसकी  सम्पत्ति

 प्राप्त  किये  बिना  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  का  स्वीकृत  होना  सम्भव  नहीं  होगा  |

 श्रेय  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  शायद  वही  बात  दुहरा  रहे हें जो जो  उन्होंने  १९५६  में

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  )  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  कही  थी  ।  उस  समय  उपाध्यक्ष

 दय  ने  fare  दिया था  कि  नियम  यह  है  कि  अनुमति  ga  में  ही  प्राप्त  की  जानी  चाहिये  कौर यह  नहीं

 समझ  लेना  चाहिये  कि  माननीय  सदस्य  राज़ी  हो  ही  जायेंगे  ।  मुझे  तो  केवल  यही  कहना  है  कि  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करते  समय  सदस्य  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  नाम  रखने
 से  पूरव  वह  उस  सदस्य  से  उनकी

 सम्मति  पूर्व  में  ही  ले  लें  ।  चूं  कि  यहां  ए  सा  नहीं  किया  गया  इसलिये  में  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने

 की  आज्ञा  नवदीं  देता  ।  कोई  नियम  एसा  तो  है  नहीं  कि  प्रवर  समिति  के  इतने  ही  सदस्य  होंगे  ;  नियम

 यह  है  कि  उसकी  गणपूर्ति  के  लिये  सदस्यों  की  संख्या  कुल  संख्या  का  १/५  हो  ।  मान  ली  जिये  कि  किसी

 समिति  में  ५  सदस्य  हूं तो  उसकी  गणपूर्ति  के  लिये  एक  सदस्य  कौ  उपस्थिति  झ्रावइ्यक  है  1  इसलिये

 यह  जरूरी  है  कि  उस  सदस्य  से  जिसका  कि  नाम  प्रवर  समिति  क  लिये  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  पूर्वे  से  हीਂ

 अनुमति  प्राप्त  कर  ली  जाये  ।

 fat
 रघुबीर  सहाय  )

 :
 मैं  बड़े  खेद  के  साथ  माननीय  मंत्री  का  नाम  प्रस्ताव में

 से  हटाता हूं  ।

 महोदय
 :

 बाप  aoa  प्रस्ताव  में  सिफ॑  उन्हीं  सदस्यों  का  नाम  रखें  जिनकी  झपने  सम्मति

 कर  ली  हो  ।

 श्री  रघुवोर  सहाय
 :

 में  श्रपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  कि  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को

 सौंपा  जाये  ।

 इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  से  मेरा  यह  उद्देश्य  नहीं  कि  विधेयक  के  पारित  होने  में  कोई  रोड़ा
 ी  व्यापक  विधेयक श्रटकाऊं अपितु इससे मैं अपितु  इससे  मैं

 बााए।एतए।ए एट: «  ह यह  चाहता  हूँ
 कि

 ee
 विधेयक  से  अधिक  विस्तृत  तर

 मूल  ist  में

 827  (AI)



 Vow  पंचायत  राज
 विधेयक क  i  ११  VERE

 श्री  रघुवीर

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  जिससे  उन  राज्यों  के  लिये  जहां  पंचायत  राज  अधिनियम  मौजूद  यह  एक

 नमूना बन  सके  ।

 लगभग  सभी  राज्यों  में  पंचायतों  केਂ  बारे  में  विधान  हैं  ae  एक  राज़्य  के  विधान  से  दूसरे  राज्य

 के  विधान  में  अन्तर  इसीलिए  मैं  चाहता  था  कि  इनके  उपबन्धों  में  समानता  होनी  चाहिये  जिससे

 सभी  राज्यों  में  समान  प्रकार  के  विधेयक  हो  जाये ं।

 ३१  REX  को  समस्त  देश  में  2, R¥,4  ye  पंचायतें  थीं  कौर  यह  आवश्यक  है  कि  हम  इन

 पंचायतों  के  कार्यकलापों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करें  ।  इसीलिये  इनके  बारे  में  अपनी  व्यक्तिगत

 राय  व्यक्त  करने  के  अतिरिक्त  ore  की  अनुमति  से  rads  के  सामुदायिक विकास  तथा  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  खण्डों  के  बारे  में  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के  पांचवें  प्रतिवेदन  तथा  REX  के

 ठीक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  के  अध्ययन  मंडल  केਂ  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  देना  चाहता

 हूं  ।  यह  दोनों  प्रतिवेदन  बड़े  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  केਂ  पांचवें  प्रतिवेदन  में  दिया  है  कि  गांव  सितारों  ने  अ्रपनी  जिम्मेदारियां

 पूरी  तरह  से  नहीं  निभाई  हैँ  क्योंकि  इनके  प्रधान  तथा  सैक्रेटरी  ही  पढ़े  लिखें  होने  के  कारण  उनका  ही

 प्रभाव  इन  पर  रहता  हैं  ।  कभी  कभी  तो  प्रधान  भी  कम  पढ़ा  लिखा  होता  हैं  सेक्रेटरी  जो  सभा

 कमंचारी  होता  है  इस  प्रकार  से  काम  करता  पाया  गया  है  जैसे  ast  उस  सभा  का  सर्वेसर्वा  हो  ।  ५

 कहा  गया  हूँ  कि  पंचायत  के  सदस्यों  में  कोई  उत्साह  नहीं  है  वे  समझते  हैं  कि  पंचायतें  सरकार के

 विभाग  जैसी  एक  चीज़  है  ।

 ae  सामुदायिक  विकास  खण्डों  के  wea  मंडल  के  प्रतिवेदन  को  लीजिए  उसमें  दिया  है  कि

 जानकारी  से  पता  लगा  है  कि  केवल  दस  प्रतिश्त  पंचायतों  का  काम  ठीक  प्रकार  से  चल  रहा  है  ।

 यतों  का  निरीक्षण  भी  कभी  कभी  होता  है  जिसमें  पंचायतों  की  कठिनाइयां  दूर  करने  के  बजाये  इन

 पंचायतों  में  रखे  गये  रजिस्टरों  का  ही  निरीक्षण  किया  जाता  हूँ  ।  पक्षपात  की  भी  शिकायतें मिली  हैं

 तथा  किसी  किसी  मामले  में  जान  बूझ  कर  लोगों  का  उत्पीड़न  किया  गया  है  ।

 यह  दोनों  प्रतिवेदन  प्रमाणीकृत  प्रतिवेदन  हैं  जिनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  है
 ।

 मेरा  यह

 उद्देश्य
 था

 कि  पंचायत  राज  से  विधान  बनाते  समय  हम  इसका  ध्यान  रखें  कि  ऐसा  विधान

 बनाया  जाये  जिससे  प  चाहतें  गांवों  का  विकास  ठीक  प्रकार  से  कर  सकें  ।

 इस  समय  पंचायतें तें  यह  समझती  हैं  कि  कुछ  रोजमर्रा  के  कामों  के  अलावा  उन्हें  कुछ  नहीं

 करना  होता  इसलिये  लोगों  में  जोश  नहीं  है
 ।

 मेरी  राय  में  उनको  यह  समझना  चाहिए  कि  उनके

 झर  कुछ  विकास  सम्बन्धी  काम  भी  हैं  कौर  यही  समझाने  के  लिए  उनमें  उत्साह  वृद्धि  करना  नितान्त
 आवश्यक  हैँ  ।

 इसके  लिए  हमें  गांव  संभागों  पर  जिम्मेदारियां  डालनी  चाहिएं  कि  वह  गांव  की  pfS-

 रोग  तथा  अकाल  रानी
 की

 रिपोर्ट  दें  तथा  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कास  करें  t

 इस  समय  यह  सब  काम  पटवारी  अथवा  कानूनगो  करते  हैं  क्योंकि  इन  सभाओं  में

 जनता  को  विश्वास  नहीं  हूँ
 ।

 लोगों  में  विशवास  जाग्रत  करने  के  लिये  हमें  ऐसे  सभी  प्रकार  के  काम  इनको
 सौंप  देने  चाहियें  जिससे  गांव  की  भलाई  ये  लोग  कर  शर

 इनके  कामों  को  की  दृष्टि  से
 देखा जा  सके  ।

 गांव  सभाओं  arte  में  इस  समय  च्  कायिक  भावना  की नि  भी  कमी  है
 ।

 हमें  ऐसा  प्रयत्न  करन
 चाहिए  जिस  से

 यह  भावना  इनमें  भरे  जनता  को  निधि  का  समुचित  उपयोग  किया  जा  सके  ।
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 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  न्याय  पंचायतों  को  आपराधिक  मामलों  को  निबटाने  का  काम  सौंपा  जा

 रहा  है
 ।
 में  चाहता  हूं  कि  ये  भ्र घि कार  दिये  जायें  लेकिन  साथ  ही  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  इनके  ज़रिये

 हम  न्याय  की  व्यवस्था में  ढील  न  जाने  दें  ।  इस  विषय  में  हमारा  मनु  भव  कोई  खास  अच्छा  नहीं  रहा  है  ।

 इनको  अधिक  अधिकार  दिये  जाने  की  मांग  तो  की  जा  रही  है  लेकिन  इसका  ध्यान  भी  रखा  जाना

 चाहिये  कि  न्याय  का  प्रशासन  भी  ठीक  प्रकार  से  हो  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  इसलिये  अ्रधिकार  तो  दिये

 जाने  चाहियें  परन्तु  सोच  विचार  कर  ate  पुरी  सावधानी  से  दिये  जाने  चाहियें  जिससे  लोगों  को

 व्यवस्था पर  विश्वास  रहे  ।

 अन्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  गांव  पंचायतों  को  राजनैतिक  दलों  की  दल बन्दियों  से

 दर  रखने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  मैं  करता  हुं  कि  माननीय  मंत्री  इन  बातों  पर  विचार  करके

 इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  करेंगे  ।

 गव्य  महोदय
 :

 प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 चौ०  रणवीर  सिंह  (  रोहतक  :  अध्यक्ष  मैं  श्री  रघुवीर  सहाय  जी  के  संशोधन  का

 विरोध  करने  के  लिये  खड़ा  हु  प्रा  हूं  ate  वह  इसलिये  कि  मैं  मानता  हूं  कि  सन्  2eUYy BH yal UH के  इन्दर  एक

 कानून  दिल्ली  विधान  सभा  में  पास  किया  गया  ताकि  देहातों  के  wat  पंचायतें  बनें  रोक  देहात  का

 काम  कुछ  ठीक  तरीके  से  चले  भ्र  देहाती  वकीलों  से  लूटने  से  लेकिन किसी  न  किसी  कारण  से

 बह  १९४५४  RAYE  में  प्रा  गया  |  पांच  साल  बीत  गये  भी  वकील  साहब  लोग  चाहते  हैं  कि  इसको

 कुछ  बढ़ा  दिया  जाय  |

 श्री  प्र०  सिं०  दौलता  :
 में  उन  वकीलों  में  से  हूं  जो  पंचायतों  के  लिये  ज्यादा  पावर

 चाहते हैं

 alo  रणवीर सिंह  :  मुझे  खुशी  है  कि  जिनको  मुख़ालिफ़त  करनी  चाहिये  थी  ag  हमारे  साथ

 सहमत  हैं  |

 मांझे  कर  रहा  था  कि  हो  सकता  है  कि  इस  कानून  के  मस्जिदे  में  ढंग  से  तबदीली  हो

 कै
 लेकिन  इसलिये  कि  हम  कोई  ऐ  सा  अच्छा  कानून  बनायेंगे  जिसमें  कोई  गलती  न  हम  इंतजार  में

 बे  ठे  रहें  ate  कमेटी  या  लोगों  के  पास  उनकी  राय  जानने  के  लिये  इसको  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 अभी  नागपुर के  कांग्रेस  का  अधिवेशन  हुआ  ।  लोगों  ने  वहां  पर  कुछ  अरपना  मत  जाहिर  किया  कि

 सारे  देश  के  पंचायतों  को  मजबूत  बनाया  जाय  ।  इससे  ज्यादा  मेरे  साथी  लोगों  से  क्या  जानना

 चाहते  लोगों  की  राय  बिल्कुल  साफ  है  कि  सारे  देश  के  भ्रमर  जल्दी  से  जल्दी
 पंचायतें

 बनें  श्र

 बह  अच्छे  ढंग  से  काम  करें  |

 मेरे  लायक  दोस्त  ने  अभी  बताया  कि  पंचायतों  में  कुछ  खराबियां
 a

 जाती  हैं
 कौर

 कई
 दफा

 लोगों  के  बारे  में  उनकी  राय  खराब  हो  जाती  है  कि  पंचायतों  के  इन्दर  न्याय  wear  नहीं  मिलता  ।
 मैँ

 उनको  बताना  चाहता  gaat  किसी  की  वेइज्जती
 न

 माना  जाय-कि  देहाती  भ्रामक
 जो

 फैसले  बड़ी

 बड़ी  अदालतों  से  होते  हैं  उनसे  कोई  बहुत  ज्यादा  खुश  नहीं  हैं
 |

 बहुत  ज्यादा  उनकी  तसल्ली  नहीं  है
 कि

 नहीं  जो  फैसले  होते  हैं  वे  बहुत  सही  ही  होते  हैं
 ।

 हो  सकता  है  कानूनी  तौर  पर  शायद  वे  सही
 लेकिन

 जब  देहात  के  भ्रमर  जाकर  देखा  जाता  है  तो  जो  देहात  में  रहने  वाले  साथी  हैं  वह  वकीलों  की  बहस  के

 बाद  जो  फैसले  होते  हैं  उनको  बरच्छा  नहीं  बल्कि  मानते  हैं
 ।

 इस  विधेयक  में  जो  सबसे
 कई  दफा

 _  चीज  मैं  पाता  हूं  वह  यह  हैँ  कि  वकीलों

 को

 इस  से  श्रलग  रक्खा  गया  वकीलों  की  बहस  ते

 मूल  ais  में
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 देहातों  के  अन्दर  खासी  खराबियां  श्री  जाती  हैं  ।  गांवों  की  पार्टीबाजियों  का  जिक्र  किया  गया  ।  मैं  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  गांव  की  पार्टीबाजियो ंसे  वकीलों  द्वारा  जो  पार्टीबाजियां  होती  हैं  वह  ज्यादा

 नुकसानदेह  होती  हैं  ।  इस  लिये  मुझे  बहुत  खुशी  हैं  कि  वकीलों  से  देहातों
 की

 कुछ  हद  तक  जान  छुटी ।

 हो  सकता  है  कि  जो  पंचायत  के  फैसले  हैं  उनको  वकील  लोग  आगे  वाली  झ्र दाल तों  में  ले  जायें

 ate  उनमें  किर  पंचायतों  कौर  देहातों  को  खींचें  ।  ऐसा  ant  भी  हमने  देखा  हैं  ।  उन्होंने  कुछ  गिला

 किया कि  हिन्दुस्तान  के  इन्दर  पंचायतें  प्रति  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  इसके  बारे  में  मुझे  कोई

 बहुत  ज्यादा  नहीं  कहना  है  |  इसलिये  भी  कि  आखिर  जो  पंचायती  हैँ  उनकी  मर्जी  के  मुताबिक  समझ

 कर  श्राप  जिस  कानून  का  मस्वदा  बना  कर  भेज  रहे  हैं  वह  शायद  बहुत  ज्यादा  न  हो  ।  इसके  झला वां

 जैसा  मैंने  कहा  बड़ी  बड़ी  कानूनी  किताबों  को  पढ़  कर  जो  फैसले  कराये  जाते  हैं  भले  ही  वह  कितने

 ही  ग्रच्छ्ध  लेकिन  उनसे  भी  देहात  वालों  की  तसल्ली  बहुत  नहीं  होती  ।  इस  चीज  से  कहीं  कोई  खराबी
 न

 पैदा  हो  जाय  इसलिये  हम  काम  करना  ही  छोड़  इसके  लिये  F  कौर  ज्यादा  क्या  कहूं  सिवा

 इसके  कि  मे  इसे  अच्छी  नीति  नहीं  मानता  ।  इसलिये  दिल्ली  के  देहातों  की  भलाई  के  लिये  जितनी  जल्दी

 पंचायत  राज  कायम  हो  सके  हमें  उसे  लाने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।  शर  उसको  चाहे  महीने  के  लिए

 या  साल  के  लिए  यह  जो  धकेलने  की  कोशिश  है  वह  सही  कोशिका  नहीं  है  प्रौढ़  मैं  समझता  हूं  कि  श्री

 रघुवीर  सहाय  भी  इस  हद  तक  मेरे  साथ  सहमत  हैँ  कि  वे  चाहते  हैं  कि  जल्द  अरज़  जल्द  पंचायत  राज्य

 देहली  के  देहातों में  कायम  हो  ।

 यह  हर  एक  सदस्य  जानता  है  कि  जहां  कोई  एक  बिल  एक  दफा  सेलेक्ट

 कमेटी  के  पास  गया  वह  साल  या  छ  महीने  के  लिए  खटाई  में  पड़  जाता है  ।  इस  दिल्ली  के

 छोटे  से  सुबे  के  लिए  इस  कानून  को  ५  साल  लग  गये  ।  सुबह  मैंने  ज़िक्र  किया  कि

 दिल्ली  के  देहातों  के  भ्रमर  जो  हमारे  भूमिहीन  ग्रामीण  भाई  बसते  हैं  उनको  किसी  भाव  भी

 नहीं  मिलता  है  तो  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  देहात  के  काइतकारों  के  बड़े  बड़े  काइतकारों

 शर  ज़मींदारों  के  पास  काफी  wart  जमा  है  के  «क  #»  +

 श्री  नवल  प्रभाकर  :
 पंजाब  के  लिये  कहा  है

 ।

 चौ०  रणवीर  सिह
 :

 पंजाब  कौर  दिल्ली  में  कोई  खास  फके  नहीं  है  ।  भूमिहीनों के  लिए

 gat  चाहियें  ।  मैँ  मानता  हूं  कि  पंचायत  राज्य  कानून  में  जो  भाई  दाहर  से  मेम्बर  उनके

 तजुर्बों की  आवश्यकता  नहीं  है
 परौ  न

 ही  यह  आवश्यक  है  कि  वे  दिल्ली  के  ही  हों  शर  तजुर्बे  वाले  हों

 क्योंकि  तजुर्बे  के  बगैर  एसे  लोग  जाकर  इस  कानून  को  पेचीदा  प्रौढ़  खराब  ही  बनायेंगे  ।  इसलिये मैं

 तो  कहूंगा  कि  मद्रास
 और

 स्रांधघ्र  के  वे  भाई  जिनका  कि  देहातों  से  ताल्लुक़  हो  शर  जिन्होंने
 कि  पंचायत  के  क़ानून  कौर  पं  चायती  अदालतों  के  फैसले  हो  हे  देखे  ऐसे  लोग  इस  पर  बोलें  प्रौर वे

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  «.  राय  यह  बेहतर  है  बजाय  इसके  कि  चूंकि  फलां  व्यक्ति  दिल्ली  से  जाते

 हूँ  इसी  बिना  पर  उनको  ही  राय  देने  दें  ।  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।

 देहात  वालों  को  प्रांतो  पर  इसकी  शिकायत  रहती  है  कि  उनकी  चीज़ों  के  मन्द्र  दहर  ars

 भाई  चूं  कि  वे  ज्यादा  बोलने  वाले  होते  हैं  कौर  उनके  पास  अख़बार  होते  हैं  इसलिए  वे  उनके  मामलात  में

 दख़ल  देकर  उनको  खराब  करते  रहते  हैं  ।  जहां  तक  पंचायतों  को  शक्ति  देने  के  बारे  में  उनके

 गिले  का  ताल्लुक़  हो  सकता  है  कि  मैं  शायद  उनकी  भावनाओं  को  ठीक  तरीक़े  से
 न

 समझ  पाया  हूं

 लेकिन  मैँ  एक  बात  मानता  हूं  कि  जिस  क़ानूनी  afer  को  पंचायतों  को  देने  का  उन्होंने  विरोध

 किया
 तो

 उसके  लिए  मेरा  कहना  है  कि  पंचायतों  को  खाली  क़ानूनी  झा क्ति  देने  भर  से  वे  वाटरवरक्से
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 नहीं  बना  सकती  हैं  कौर  न  ही  वह  गांवों
 को

 एलेक्ट्फाई
 कर

 सकती  हैं  बिजली  केਂ  लट्टू  लगा

 सकती  बिजली  कौर  पानी  की  सुविचारों  को  पहुंचाने  के  लिये  तो  पंचायत  को  रुपये  की  दरकार

 है  ।  पहले  ड्राप  पंचायतों  को  रुपया  दीजिये  उसके  बाद  फिर  इन  चीज़ों  कीं  गिला  कीजिये  ।

 '४८००  करोड़  रुपया  जो  पांच  साला  योजना  के  भ्रमर  रखा  क्या  आपने  यह  जानने  की  कोशिश

 की  कि  इस  ४८००  करोड़  में  से  पंचायतों  की  कितना  रुपया  खच  करने का  इरादा  है  ?  मुश्किल

 से  ३५  करोड़  रुपया  रखा  ga  है  जो  कि  पंचायतों  की  भई पाफ़त  खर्चे  होगा  ।  ३४,  ३५  करोड़

 के  लिए  तो  गिला  करते  हैं  लेकिन  जो
 ४८००

 करोड़  है  उसका  कुछ  जिक्र  नहीं  कौर  इससे  हमें

 होता  है  कि  हमारे  ae  साथी  किधर  सोचते  हैं
 ।

 मैं  चाहूंगा  कि  वे  ax  गिला  करना  चाहते  हैं  तो

 भले  ही  करें  लेकिन  कम  से  कम  इस  चीज  में  तो  मेरे  साथ  अवश्य  रहें  कि  पंचायत  के  लिए  ज्यादा  से

 ज्यादा  रुपया  मिले  कौर  पड  फाईबर  ईयर  प्लान  जो  आगे  भराने  वाला  है  र  सेकेंड  फाईव  ईयर  प्लान

 के  जो  प्रभी  दो  साल  बचे  हैं  उसके  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया  पंचायतों  की  तरक़्की  केਂ  लिए  दिलाने

 का  प्रयत्न  करें  ।  AS  फाईव  ईयर  प्लान  में  ४००  करोड़  के  क़रीब  रुपया  पंचायतों  को  दिया  जाय

 ताकि  पंचायतें तरक़्की  करें  ।  भ्रौर  फिर  भ्रमर  श्री  रघुबीर  साहब  या  किसी  दूसरे  साथी  को  जो  दायरों

 में  रहते  हैं  उनको  कोई  गिला  रहे  तो  मैँ  समझूंगा  कि  उनकी  शिकायत  करने  की  कोई  क़ीमत  है  वरना

 यही  समझा  जायेगा कि  चूंकि  are  में  बोलने  की  शक्ति  है  इसलिए  श्राप  महज़  गिला  को  गिला

 करते हैं  ।

 मैने  जैसे  शुरू  में  कहा  मैं  मानता  हूं  कि  जितने  इसके  अन्दर  प्रीवियस  जितने इसके  इन्दर

 क्लासेस  हैं  वे  कोई  तमाम  के  तमाम  बहुत  ज्यादा सही  नहीं  हैं  ।  अब  चुनाव  का  न्यारी  सिलसिला  ले  लीजिये  ।

 गांव के  पत्थर  चुनाव  कोई  बहुत  श्रच्छा  वायुमंडल  पैदा  नहीं  करते  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि

 मैं  चुनावों के  खिलाफ  हं  ।  चुनाव  तो  होने  ही  चाहियें  लेकिन  चुनाव  किस  ढंग  से  इसके  बारे  में

 कई  एक  राय  हो  सकती  हैं  ।  इस  क़ानून  के  अन्दर  चुनाव  के  सिलसिले  में  इस  ढंग  से  कुछ  ऐसी

 थोड़ी  बहुत  तबदीली  की  जा  सकती  है  ताकि  गांव  की  फिज़ा  जो  कई  दफे  चुनावों  के  बाद  खराब  हो

 जाती  है  वह
 न  हो  ।

 एक  तरफ  तो  फ़िज़ा  के  मामूली  सी  खराब  होने  का  खतरा  है  कौर  दूसरी

 तरफ  पंचायत  के  न  होने  से  दिल्ली  के  देहात  को  जो  मुश्किलात  उसका  सवाल  सामने  है  ।  इसलिए

 दोनों  बातों  को  सोचते  हुए
 पर

 दोनों  शिकायतों  तकलीफ़ों  को  देखते  हुए  मैं  चाहता  हुं  कि  दिल्ली
 को  पं  चयन  राज्य  का  जो  कानून हैं  ५  मिनिट  या  १०  मिनिट  पहले  पास  हो  सके  तो  पास

 विया  जाना  चाहिए  और  इसीलिए  बावजूद  इस  बात  के  कि  दिल्ली  के  बारे  में  में  काफी  कह  सकता

 था  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  |

 श्री  राधा  रमण
 :

 भ्रध्यक्ष  दिल्ली  पंचायत  राज्य  संशोधन  बिल  ज़ो

 सदन  के  सामने  मौजूद  है  उसको  जल्द  से  जल्द  दिल्ली  के  गांवों  के  भ्रमर  लागू  करने  का  खयाल  जो

 हमारे  लायक़  दोस्त  ने  यहां  सदन  के  सामने  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  अब  यह  तो  उनकी

 आदत  है  कि  वे  बाहरी  कौर  देहाती  लोगों  को  अलग  देखते  हैं  लेकिन  मैं  उस  तरह  नहीं  देखता  |

 मैं  तो  हिन्दुस्तान को  एक  मानता  हूं
 *  #  «

 चौ०  रणवीर सिंह  :  एक  कहां  हैं  यहां  श्राप  मोटर  पर  चलते  हैं  &  ee

 श्री  राघा  रमण  :  आपको  मोटर  पर  चलना  क्या  बुरा  लगता  है
 ?

 चौ०  रणवीर सिंह
 :

 मुझे  बुरा  तो  नहीं  लगता  लेकिन  उनको  ज़रा  देहातों  में  भी  तो  भेज

 दीजिय े।

 श्री  राधा  जब  भी  इस  क़िस्म  के  सवाल  हैं  तो  हमारे  मित्र  इस  तरह  की छोटी  छोटी

 दलीलें  दे  देते  हूँ  लेकिन  are  श्राप  यह  समझते  हों
 fe  श्राप

 की  बात  सही  समझी
 जा

 सकती  है

 तो  यह  ज़रा  afer है  ।  जब
 भी

 इस  क़िस्म  का  कोई  सवाल  हमारे  सामने  प्रिये  तो  हमें  एक
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 श्री  rar

 देहात  और  शहर  में  भेद  करके  उसको  नहीं  देखना  चाहिये  बल्कि  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  किस  तरह

 हम  पुरे  हिन्दुस्तान  का  भला  कर  सकते  हैं  ।  जरगर  हमें  जम्हूरियत  को  मजबूत  करना  है  तो  अपने

 तमाम  गांवों  के  eat  पंचायत  राज्य  को  क़ायम  करना  ज़रूरी  है  ।  यह  संशोधन  विधेयक  जो  कि

 इस  समय  सदन  के  सामने  पेश  है  एक  बहुत  जरूरी  विधेयक  है  तौर  कल  जो  हमने  यहां  पर  दिल्ली

 लैंड  रिफॉर्म्स  संशोधन  बिल  पास  किया  है  उससे  इसका  ताल्लुक़  है  ।  मैं  इसका  स्वागत करता  हूं

 शर  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  की  जो  धाराएं  हैं  विशेष  कर  जिसमें  कि  हम  ने  उन  तमाम

 वोटरों  को  जो  कि  पालियामेंट  मेम्बसे  की  कांस्टीटूंसीज  के  उनको  गांव  सभा  का  मेम्बर  बनाने

 का  फैसला  किया  या  जो  उसके  तज़किरा  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  साथ  ही  साथ

 इस  बात  का  भी  स्वागत  करता  हूं  कि  इस  पंचायत  राज्य  संशोधन  बिल  के  पास  होने  के  बाद  बहुत

 सारे  उन  गांव  वालों  में  जो  वापस  के  झगड़े  होते  हैं  और  जिन  के  कि  लिये  उनको  एक  बड़ी  क्रिया

 अदा  करनी  पड़ती  है  कचहरियों  में  जाना  पड़ता  उससे  बहुत  ज्यादा  नजात  मिलेगी  |

 में  तो  समझता  हुं  कि  sere  हिन्दुस्तान  में  तरक्की  हो  सकती  2.0  जल्दी  तरक्की  हो  सकती  है  तो

 उसके  लिए  जरूरी  है  कि  हम  न  fat  देहातों  के  लिये  बल्कि  शहरों  के  लिये  भी  कोई  ऐसा  तरीका  जारी

 करें  कि  जिससे  हम  aa  में  बैठ  कर  झगड़ों  के  फैसले  कर  लिया  करें  ak  जो  जिसका  हक

 हो  वह  उसको  मिल  जायें  ।  अगर  मुल्क  के  झ्रन्दर  जम्हूरियत  नश्वोनुमा  पा  सकती  है  तो  वह  इसी

 तरीके से  पा  सकती  है  ।  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  sere  किसी  साहब  ने  इस  बात  के  लिये  मंजूरी

 दे  दी  है  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने  भेजा  तो  वह  इसलिए  किया  है  कि  इसमें

 देरी  लगे  ।  यहां  पर  एक  तजवीज़  श्री  रघुवीर  सहाय  जी  की  है  कि  जिसमें  उन्होंने  तीन  चार  महीने

 की  मोहलत  मांगी  है  ।  हमारे  गृहमंत्री  जी  को  यह  तजवीज़  मजूर  होती  कि  इस  बिल  की

 areal  पर  फिर  एक  बार  गौर  कर  लिया  जाये  तो  हम  दस  पन्द्रह  दिन  के  अन्दर  ही  बैठ कर

 एसा कर  सकते  थे  ।  इसमें  तो  ऐसी  कोई  बात  नज़र  नहीं  कि  जिसमें  भ्र  देहाती  का

 सवाल  पैदा  किया  जाये
 ।

 हमने  तो  इसकेਂ  लिये  इसीलिए  स्वीकृति  दे  दी  थी  कि  नगर  गृहमंत्री  जी

 इस  बात  को  मंजूर  करें  तो  यह  की  जाये  ।  सेशन  तीन  महीने  चलेगा  भ्र  भ्रमर  दस  दिन  की  भी

 मोहलत  मिल  जाये  तो  हम  इसकी  को  भ्रच्छी  तरह  देखकर  विचार पु वंक  सदन  के  सामने

 ला  सकते ह  ।  लेकिन  झगर  गृहमंत्री  जी  को  यह  मंजूर  al  है  तो  किसी  भी  मेम्बर  चाहे  वह

 दिल्ली  का  हो  या  बाहर  यह  ख्वाहिश  नहीं  है  कि  इसमें  देरी  की  जाये  या  इसके  रास्ते  में  कोई

 रुकावट  डाली  जाये  ।  जिस  मजबूती  से  बार  बार  इस  तरह  के  बिल  को  लाने  के  लिए  कहा  गया

 है  उससे  भी  जाहिर  है  कि  हम  लोगों  की  यह  ख्वाहिश  थी  कि  इस  पंचायत  राज्य  संशोधन  के  मुताबिक

 ठीक  ठीक  काम  हो  ।

 दिल्ली  के  खास  पास  जो  देहाती  लोग  हैं  मैं  समझता  हूं  कि  उनकी  संख्या  बहुत  ज्यादा

 नहीं  लेकिन  उनकी  जो  भी  संख्या
 हो

 यह  विधेयक  उनके  लिए  एक  क़यामत  होगी  ake  वे  बहुत

 सारे  झगड़े  फ़सादों  से  बच  जायेंगे  जिनके  खर्चों  से  वे  लदे  रहते  हैं  कौर  जिनके  कारण  वे  उभरने

 नहीं  पाते
 ।

 यह  कानून  उनको  इन  झगड़ों  से  बचा  सकेगा  कौर  जो  पंचायत  ~~  बनेंगी  उनमें

 वह  इन्साफ़  जिसकी  हम  उम्मीद  करते  हैं  लोगों  को  बगैर  at  के  मिल  सकेगा  ।

 इस  बिल  में  जो  अधिकार  चीफ  कमिश्नर
 को

 दिया  गया  है  जिस  के  द्वारा  वह  देहातियों  को

 उन  की  मुसीबतों  से  बचाने  के  लिये  काम  कर  सकते  वह  भी  देहातियों के  लिय  खुशगवार  होगा  कौर

 इस  की  वजह  से  उन  को  जो  अपने  फैसले  करवाने  में  झ्र भी  दिक्कतें होती  है  वे  भी  दूर  हो  जायेंगी

 इसलिये  में  निहायत  भद्र  से  oot  करूंगा  कि  इस  बिल  के  बारे  में  इस  ख्याल  को  सामने  न  रखा  जाय
 कि  इस  सदन  का  कोई

 भी  चाहे  वह  दिल्ली  का  नुमाइन्दा  दो  या
 न

 यह  ख्वाहिश  रखता  है
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 कि इस  की  मंजूरी में  देरी  हो  ।  बल्कि  हममें  से  हर  शख्स  यह  चाहता  है  कि  यह  कानून  बन  कर  जल्द  से

 जल्द  लागू  हो  शर  जो  इस  की  धाराओं  का  मकसद  है  वह  पुरा  हो  ।  खास  कर  हम  चाहते हें
 कि  हमारे

 देहातों  में  गांव  सभायें  कायम  हों  ।  उन  गांव  संभागों  में  जो  लोग  शामिल  या  जो  लोग  नियत  किये

 जायें  या  इफेक्ट  किये  जायें  व  गांव  के  फायदे  कौर  नुकसान  के  बारे  में  पुरे  तौर  पर  सोचें  कौर  जिन  झगड़ों

 का  फैसला  होने  में  भ्र भी  महीनों  सालों  लगते  हैं  वह  कम  में  प्र  बगैर  खर्चे  के  नसल  हो  जायें  |

 कभी  कभी  देहातों  के  ये  घरेलू  झगड़े  इतने  जबरदस्त  हो  जाते  हैं  कि  नसलों  तक  चलते  हैं  और  इन  की

 वजह  से  गांव  वालों  की  शक्ति  कमजोर  होती  है  ।  गांव  वालों  की  शक्ति  ही  तो  हमारी  शक्ति  इसलिए

 उस  शाक्ति  को  बचा  कर  हम  देश  को  तरक्की  दे  सकते  हैं  ।  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि  इस  कानून  से  ये  सारी

 बातें  पूरी  हो  सकती  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  रघुबीर  सहाय  जी  के  सिलेक्ट  कमेटी  के  मोशन  को  किसी  तरह
 से  भी

 मिसम्रंडरस्टेंड न  किया  जाय  कौर  झगर  किसी  साहब  ने  नाम  की  स्वीकृति  दे  दी  है  तो  उसे  भी
 मिसग्रंडरस्टेंड  न  किया  जाये  ।  इस  हाउस  को  ऐसी  तजवीज  पास  करने  का  हक  है  अगर  यह  हाउस

 समझता  है  कि  इस  बिल  की  धाराओं  को  पुरी  जांच  पड़ताल  के  बाद  ही  लाया  गया  है  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  में
 और  देरी

 लगाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इस  कानून  को  जल्दी  से  जल्दी  पास  कर  के

 देहातों  में  लागू  कर  दिया  जाये  क्योंकि  हमारे  देहाती  भाई  इस  का  से  इन्तजार  कर  रहे  हैं

 सोच  रहे  हैं  कि  इस  से  उन  की  बहुत  मुसीबतें दुर  हो  जायेंगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  झ्र  प्यासा  करता  हूं  कि  यह  जल्दी  से  जल्दी

 कानून बनकर  लागू  हो  जायेगा  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  दिल्ली  पंचायत  राज्य  अधिनियम  का  जो  यह  संशोधन

 बिघेयक  हमारे  सामने  है  मे  उस  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  र  श्री  रघुबीर  सहाय  जी

 ने  जो  प्रवर  समिति  को  इसे  भेजने  का  संशोधन  रखा  है  उस  का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  का  कारण यह  है

 कि  लगभग  ६  वर्ष  पुर्व  दिल्ली  के  गांवों  में  पंचायतें  तोड़  दी  गयी  थीं  ak  जब  से  ये  पंचायतें  टूटी है

 तब  से  गांवों  जिस  की  लाठी  उस  की  भैंस  वाला  हिसाब  हो  रहा  है  ।  लोग  अन्धाधुन्ध  कानून  तोड़ने

 में  लगे  हुए  हैं  ।  राज  अवस्था  यह  है  कि  चकबन्दी  में  कोई  रास्ता  छोड़  दिया  गया  है  तो  उस  को

 जो  जबरदस्त  लोग  हैँ  व  तोड़  लेते  हैं  ।  यह  मामला  पटवारी  के  द्वारा  माल  प्रफस र  के  पास  जाता  है

 कौर  माल  अफसर  के  पास  तकरीबन  २०००  इस  तरह  के  केस  पड़े  हुए  हैं  वह  यह  सोचते  हैं  कि

 इन  का  क्या  किया  जाय  ।  झगर  दिल्ली  में  पंचायतें  काम  करती  होतीं  तो  में  समझता  हुं  कि  ag  बात  न

 होती  श्र  लोगों  को  इस  तरह  का  साहस  न  होता  कि  चकबन्दी  में  जो  रास्ते  खेतों  में  आदमियों  कौर

 गाड़ियों के  art  जान  के  लिये  छोड़े  गये  हैं  उन  को  तोड़  लें  ।  श्र  तो  कौर  लोगों  ने  गोचर  भूमि  को

 भी  तोड़  लिया  ।  बन  को  जो  कि  लोगों  के  लाभ  के  लिये  है  उस  को  भी  तोड़  लिया  है
 ।

 हम  चाहते हैं

 कि  ये  पंचायतें  जल्दी  से  जल्दी  अरपना  काम  ares  कर  दें  श्र  दंड  विधान  संहिता  के  श्रन्तगत जो

 after  इन  पंचायतों को  दिये  गये  जिन  की  लिस्ट  गृह-मंत्री  जी  ने  सुनाई  उन
 के  अनुसार

 काम  करने  लगें  |

 मुझे  एक
 भय  है  जो

 कि  मैँ  यहां  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  तौर  वह  यह  है  कि  दिल्ली  के  गांवों  में

 अज  कल  एक  ग्राम  विकास  परिषद्  काम  कर  रही  है  ।

 राज-कल  गांवों  के  विकास  का  काम  डेवेलपमेंट  कौंसिल  के  द्वारा  होता  जिन  गांवों  में  चुने

 हए या  नाम-निर्देशित  व्यक्ति होते  हैं  ।  यदि  पंचायतों  में  इन  लोगों  के  अतिरिकत  दूसरे  लोग  चुने

 लो  मुझे  भय  है  कि  उन  दोनों  a—faerra  परिषद्  कौर  ग्राम  पंचायतों  के  सदस्यों  में--गांव  के  विकास

 के  yar  को  ले  कर  मुठभेड़  न  हो  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी
 इस  को

 स्पष्ट  करेंगे
 ।
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 नवल

 मुझे एक  झ्र  भय  है  ।  दिल्ली  के  गांवों  पैर  नगर
 निगम

 का
 भी  अ्रधिकार है

 उस  पर  ही

 वहां  की  सफाई  की  जिम्मेदारी है  ।  ऐसी  waco में  यदि  ग्राम  पंचायत  एक  निर्देश  दे  कौर  नगर  निगम

 दूसरा  निर्देश  जारी  कर  तो  उन  में  टकराव होगा  ।  उस  को  रोकने  के  लिये  इस  विधेयक  में  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  मुझे  ware  कि  दस  के  सम्बन्ध  में  माननीय
 मंत्री  जी

 कोई

 जनक  उत्तर देंगे

 इस  विधेयक  की  एक  बात  मुझे  बड़ी  विचित्र  लगी  है  ।  गांव  वाले  जिस  को  होना  समझते

 वही  उन  का  परामशंदाता  होगा  ।  इस  विधेयक  में  यह  प्रबन्ध  किया  गया  है  कि  पटवारी  सरपंच  को

 सलाह  उस  को  ऐसी  करेगा  कौर  उस  का  सहायक  होगा  ।  स्थिति  यह  है  कि  गांव  वाले  पटवारी

 को  एक  लानत  समझते  लेकिन  वही  पटवारी  उन  का  परामदषंदाता  होगा  |  इस  में  वह  क्या  नहीं

 कर  सकेगा ?  चकबन्दी  के  मामले  में  यह  देखा  गया  है  कि  वह  एक  व्यक्ति  के  नाम  जमीन  लगा  देता  है

 श्र  at  दूसरे  दिन  कोई  कौर  व्यक्ति  उस  को  एपरोच  कर  लेता  तो  वहीं  जमीन  उस  के  नाम  लगा

 दी  जाती है  ।  गांव  के  लोगों  में  मुठभेड़  कराने  वाला  व्यक्ति  ही  परामर्शदाता  यह  भी  मेरे  भय  का

 कारण  हूँ  ।  मैं  चाहूंगा  कि  दिल्ली  प्रशासन  कम  से  कम  पटवारी  को  यह  अधिकार  न  डेवेलपमेंट  कमेटी

 की  कौर  से  जो  ग्राम-कार्येकर्ता  समाज-सेवा  का  कायें  कर  रहे  उन  को  यदि  यह  काम  सौंप  दिया

 तो  वह  प्रतीक  उपयुक्त  होगा  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  fears  दिल्ली  में  ही  हिन्दुस्तान  के  हर  हिस्से  में

 पटवारी  से  गांव  वाले  डरते  हैं  ।  वे  समझते  हैं  कि  मिनिस्टर  की  कलम  में  शायद  इतनी  ताकत  नहीं

 जितनी  कि  पटवारी  की  कलम  में  है  ।  इस  विधेयक  में  जो  व्यवस्था  की  गई  उस  का  परिणाम  यह

 होगा  कि  पटवारी  गांव  में  फूट  डालेगा  स्वयं  राज  करेगा  वह  सरपंच  को  भी  नचाता
 क्योंकि  वह  उस  का  परामर्शदाता  होगा  ।  इस  में  संहिता  की  धारायें  दी  गई  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  सरपंच  कोई  वकील  या  जज  तो  होगा  नहीं  ।  जेसे  जैसे  पटवारी  उस  को  समझा  उसी  तरह

 सरपंच काम  करेगा  ।  जो  भी  बुराई  वह  सरपंच  के  ऊपर  श्रायेगी  भलाई  पटवारी  ऊपर
 खेलेगा  कि  मन  यह  किया  है  ।

 में  जो  बात  मेँ  कहना  चाहता  उस  को  मैँ  बहुत  गम्भीर  समझता  हूं  ।  यह  देखा  गया  है  कि  जितनी

 उदारता  यहां  शहर  में  एक  हरिजन  के  प्रति  है  गांव  में  कभी  उतनी  नहीं  क्योंकि  हमारे  गांव  पिछड़े

 |  ऐसी  अवस्था  में  हरिजनों  के  मामलों  में  जो
 पंचायत  अदालतें जो  frig  देती  उस  में  मुझे

 कुछ  सन्देह  होता है  ।  मेरे  सामने  इस  तरह  के  बहुत  सारे  केसिस  wa  हैं  ।  मैं  उन  को  यहां  नहीं  कहना

 चाहता हूं
 ।

 लेकिन  जब  में  उन  के  निर्णयों  को  देखता  तो  मेरी  भ्रन्तरात्मा  कांप  उठती  है  ।  मैँ  चाहता

 हूं  कि  इस  विधेयक  में  ऐसा  प्रबन्ध  होना  चाहिये  कि  जो  हरिजन  ग्राम  पंचायत  या  सकते  अदालत का का

 सदस्य  उस
 को

 यह  अख्तियार  होना  चाहिये-उस  को  एक  तरह  से  यह  वीटो  पावर  होनी

 कि  किसी  ऐसे  मामले  जिस  में  किसी  हरिजन  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  दिया  यदि  वह  निर्णय

 का  साथ  न
 तो  उस  निर्णय  को  अन्तिम

 न
 माना  बल्कि  उस  पर  फिर  विचार  किया  जाय  ae

 झगर
 ग्राम  पंचायत  को  महसूस  हो  कि  उस  का  निणंय  ठीक  तो  भी  उस  मामले  को  उ:पर  की  अदालत

 में  भेज  दिया जाये  atk  वह  निर्णय  हरिजन  पर  एक  दम  न  थोपा  जाये  ।
 माननीय  मंत्री  से  मेरा  विनम्य

 ae
 संग्रह  निवेदन  है  कि  पंचायत  में  हरिजनों  का  बहुमत  तो  होगा  नहीं--उन  का  एक  ही  सदस्य

 होगा  कौर  झाम  तौर  पर  गांवों  में  यह  कोशिश  भी  की  जाती
 है  कि  कोई  ऐसा  हरिजन  सदस्य  छांटा

 जो  या  तो  बोलेगा  नहीं  शौर  तो  उस  की  बात  नहीं  मानी  जायेगी  ।
 में

 ने
 यह

 सुझाव  दिया  है  कि  यदि  हरिजन  सदस्य  को  किसी  हरिजन  के  सम्बन्ध  में--केवल  किसी  हरिजन
 के

 सम्बन्ध  में--दिये  गये  फैसल ेसे  मतभेद हो  तो  उस  का
 मामले  को  ५  भेज

 दिया  जाय  ।  अगर वह  सिविल  अ्रदालत  तो  कोई  सब-जैज

 ..  उस  पंचायत में  न  हो  कौर  उस

 उस  का
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 फैसला  दे  और  यदि  कोई  क्रिमिनल  मामला  तो  उस  को  किसी  मजिस्ट्रेट  के  पास  फैसले  के  लिये  भेज

 दिया  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  इस  सुझाव  को  मान  लेंगे
 ।

 मैँ  इस  बिल  के  पास  करने  में  देरी  करने  के  हक  में  नहीं  हूं
 ।

 यह  मामला  बहुत  पिछड़ा  शुभ्रा  है  |

 दिल्ली  के  गांव  वाले  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यहां  पर  तुरन्त  पंचायतें  स्थापित  होनी  चाहियें  ।

 माननीय  मंत्री  जी  से  मेँ  यह  भी  कहूंगा  कि  इस  बिल  के  पास  होने  के  बाद  वह  दिल्ली  प्रशासन
 को  मेहरबानी  कर  के  यह  भी  कह  दें  कि  भ्रप्रैल  के  महीने  में  फसल  कटने  के  बाद  जैसे  ही  किसान खली

 होता  तुरन्त  इन  पंचायतों  के  चुनाव  करा  दें  ।  ऐसा  न  हो  कि  वे  लोग  दूसरी  फसल  बोने  के  चक्कर  में  हों

 कहें  कि  अरब  चुनाव  होने  चाहियें  |  मुझे  है  कि  यदि  ये  चुनाव  संघर्ष के  हो  जायें

 तो  बड़ा  भ्रच्छा है  ,  नहीं  तो  संघर्ष होगा  क्योंकि  गांवों  में  राम  तौर  पर  पार्टी-बाजी होती  है  ।  मैं

 राजनैतिक पार्टियों  से  भी  कहूंगा  कि  वे  गांवों  की  हवा  को  न  बिगाड़ें  शर  गांव  वालों  को  स्वयं  ५

 भाग्य  का  ferry  करने  दें  और  अपनी  इच्छा  के  मुताबिक  प्यार  गांव  का  प्रशासन  चलाने  दें  ।  यदि  इस  में

 वह  थोड़ी  खराबी  बुराई  भी  करते  तो  हमें  उस  को  तटस्थ  भाव  से  देखना  चाहिये  पर  उन  के

 मामलों  में  किसी  तरह  की  दखल-अंदाजी  नहीं  करनी  चाहिये  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 पंचायतों  के  चुनाव  कशीघ्ातिशीघ्र कराने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  प्र०  सि०  दौलता  :  अध्यक्ष  माननीय  पंडित  पंत  ने  फरमाया था  कि

 यह  छोटा  सा  बिल  है  में  नहीं  समझता  कि  इस  में  Tg  घंटे  से  ज्यादा  लगेगा  ।  यह  बिल  छोटा  सा

 तो  है  ही
 प्रौर

 मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  इस  बिल  का  ताल्लुक  इस  में  पन्द्रह मिनट  से

 ज्यादा  लगने  की  बात  नहीं  है  ।  इस  बिल  में  कुछ  कान्सीक्वेंदियल  भ्रमेंडमेंट्स  के  जो  कि

 दूसरे  कानून  की  वजह  से  करनी  पड़  रही  UH  बात  के  सिवा  पालिसी  का  कोई  सवाल  इन्वाल्व्ड नहीं

 eat  वह  यह  है  कि  बड़ी  थोड़ी  सी  पावर  इस  में  दी  गई  हैं--सौ  रुपये  तक  जर्माना हो  सकता  है

 कंद  की  सजा  इस  में  नहीं  है  ।  पंजाब  की  पंचायतों  के  बारे  में  मैं  जानता  हुं  ।  दूसरे  सुबों  की  पंचायतों

 के  मुताल्लिक मुझे  मालूम  नहीं  है  यह  बिल  बजाते-खुद कोई  ऐसा  नहीं  जिस के  लिये  बहुत  ज्यादा
 की  जरूरत  हो  ।  लेकिन  हाउस  चार  घंटे  जो  इस  बिल के  लिये  चाहता  है  वह  भी  जस्टिफाइड है

 शर  इस  का  कारण  यह  है  कि  इस  में  एक  बहुत  ही  बड़ा  बुनियादी  सवाल  है
 ।

 दिल्ली  चूंकि  सैंटर  का

 सूबा  है  दिल्ली  के  बारे  में  पंचायतों के  सिलसिले  में  श्राप  जो  भी  कदम  उठाते  हैं  उस  से  हमारी

 गवर्नमेंट  की  जो  नियत  है  उस  का  अंदाजा  लग  सकता है  कौर  उस  रुख का  पता  लग  सकता है  कि

 किस  तरफ  हवा  जा  रही  है  ॥

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 हम  इस  बात  का  पता  चल  सकता  है  कि  हम  किधर  जाना  चाह  हैं  केंद्र  जा  रहे  हैं  ।  नागपुर

 में  कुछ  रेजोल्यूशन  पास  किये  गये  हैं  ak  उसने  पास  किये  हैं  जो  कि  रूलिंग  पार्टी  का  एक  बिंग  है  प्रौढ़

 उन  रेजोल्यूशन  को  श्राप  किस  तरह  से  भ्रम ली  जामा  पहनाते  हैँ  कौर  किस  हद  तक  पहनाते  यह

 देखना  हमारा  फ़र्ज  है  ।  जब  इस  नव्तेनज़र से मैं से  मैं  इस  बिल को  देखता हूं  तो  मैं यह  कहे  बिना

 नहीं  रह  सकता  कि  यह  एक  बड़ा  भ्रफ़्सोसनाक  कौर  बिल  है  ।  यह  बिल  हमें  कन  मक़सद

 की  तरफ़  दूर  नहीं  ले  जाता  उसके  यह  बहुत  थोड़ी  दूर  ले  जाता  है  ।

 जनाब  डिप्टी  स्पीकर  यह  एक  बुनियादी  सवाल  है  ।  राधा  रमण  जी  ने  कहा

 fe  बहुत  दुख  होता  है  जब  दशहरी  कौर  देहाती  का  सवाल  उठाया  जाता  मैँ  भी  समझता

 हूं  कि  जब  यह  सवाल  उठाया  जाता  है  तो  जरूर  दुख  होता  है  कौर मैं  इसको

 एप्रीशियेट  भी  करता  लेकिन  जो  है  उससे  हम  आंखें  बन्द  भी
 नहीं

 कर
 सकते  हैं  ।  हकीकत  यह  है  कि  ०५ भ  के  राने  से  पहले  भो  जो  यहां  की  सिविलाइज़ेदन  थी--उस

 जब  परलोक  का  यहां  राज  था  प्रौर  उससे  पहले  at——aaeT  हकमत  शेन  सिविलाइजेशन थी
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 to  सिं०

 उस  भी  दाहरों  में  काजी  हकूमत  करता  था  जो  देहात  थे  वे  शहर  के  पांच  मील  के  फासले

 पर  थें  अर  अपनी  wey  लाइफ़  प्रेरक  तरीक़े  से  बसर  करते  थे  ।  वे  लोग  अपनी

 जिन्दगी  को  अपने  सांचे  में  ढाल  कर  बिताने  के  शादी  रहे  हैं  इसके  बाद  प्रकरण  की  श्रामद  हुई  ।  उन्होंने

 यहां  पर  एक  नई  मिडिल  क्लास  को  जन्म  ठेकेदार  पैदा  वकील  पैदा  हुई  कौर  मिडिल

 क्लास ने  जन्म  लिया  |  अंग्रेज़ों  ने  बंगाल  मद्रास  से  लेकर  नार्थ  इंडिया  तथा  ,  मतलब  यह  कि  सारे

 हिन्दुस्तान  को  एक  सूत्र  में  बांध  दिया
 ।

 लेकिन  उस  मिडिल  क्लास  ने  जो
 कि

 at  पढ़ी  लिखी  थी

 ने  ऐसा  चक्कर  चलाया  कि  जो  देहातियों  के  रस्म  कौर  रिवाज़  जो  उनको  मजमूई  लाइफ  थी

 जिस  को
 वे

 बिता  ते  आरा  रहे  थे  खत्म  कर  दिया  ।
 वे

 श्रबन  मुग़ीस  के  गुलाम  हो  गये
 |

 उनके  तमाम  हकूक
 कौर  श्रख्त्यारात खत्म हो गये । यह खत्म  हो  गये  ।  यह  ब्यूरोक्रेसी  का  नतीजा था

 इसके  बाद  जब  हमारी  हकूमत  जब  हमारा  राज  तो  फिर  से  हमने  इस  सवाल  को

 उठाया  |  अब  बुनियादी  सवाल  यह  है  कि  किस  हद  तक  हम  उन  देहातियों  को  ५  काम  खुद  करने  के

 लिये  पाव  सं  देना  चाहते  किस  हद  तक  मौजूदा  हकूमत  जाना  चाहती  है  ।  मुझे  अफसोस  से  कहना

 पड़ता  है  कि  प्रचार  ज्यादा  है  लेकिन  में  देहातियों  को  कोई  खास  पावर्स  नहीं  दी  जा  रही

 है  ।  are  देहातियों  की  बात  की  जाती  है  लेकिन  मैँ  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  एक  बार  डिजरेली

 ने  कहा  था  वहां  की  पालियामेंट  उस  जब  कि  नई  क्लास  पैदा  हुई  मिडिल  क्लास

 वहां  पर  इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन  द्  कि  मेरे  मुल्क  इंगलैंड  में  दो  कौमें  रहती  हैं  कौर  उन  दोनों

 कौमों का  दिमागी  cess  श्राफ  लिविंग  बिल्कुल  डिफ़रेंट  हैं  ak  ये  दोनों

 कौमें  छोटे  से  नजीर  में  रहती  हँ  जिसको  बरतानिया  कहते  हैं  ।  जो  कुछ  विनोबा  भावे  जी  कहते  जो

 कुछ  श्री  रणवीर  सिंह  जी  कहते  हैं  या  जो  कुछ  दौलता  कहता  उससे  दुख  मानने  की  बात  नहीं  है  ।

 हकीकत  यह  है  कि  शहरी  शहरी  देहाती  देहाती  शहरियों  की  एक  दूसरी  कौम  है
 ।

 दोनों  जज़बाती

 तौर  पर  aa  हैं  ।  वैसे  लीडर  करने  के  तहसीलदारी  करने  के  लिये  प्रोफेसरी  करने  के  लिये

 वहां  जा  सकते  मगर  हैं  वे  अलग  |

 मैंने  नेहरू  जी  ने  जो  किताब  डिसकवरी  ars  इंडिया  लिखी  है  उसको  पढ़ा  है  ।  मैं  नेहरू  जी

 की  बड़ी  कद्र  करता  हुं  शर  मैं  मानता  हूं  कि  वह  बहुत  भारी  स्कालर  हैं  ।  उन्होंने  जो  किताब  लिखी

 है  वह  मैं  समझता  हूं  कि  इंडियन  साइकोलोजी  पर  बेस्ट  किताब  है  ।  उन्होंने  उसमें  बहुत  ही  दुरुस्त

 बातें  लिखी  हूँ  ।  उन्होंने  लिखा  है  कि  दूसरे  मुल्कों  में  दायरों  में  वे  कबीले  मिल  जायेंगे  जो  देहातों  में

 मिलते  हैं
 ।

 लेकिन  हज़ारों  बरस  से  सोने  चांदी
 का

 कारोबार  करते  मुगल  इत्यादि  के  ज़माने

 से  करते  हुये  यहां  पर  लोग  मिल  सकते  शोर  यहां  पर  न  सिर्फ  देहाती  se  शहरी  हैं  बल्कि  कई  बार

 खून  डिफ़रेंट  जातें  डिफरेंट  हैं  ।  कुछ  लोग  हज़ारों  बरसों  से  देहातों  में  रह  ने  चले  झरा  रहे  हमारे  नवल

 प्रभाकर  साहब  जानते  हैं
 कि

 गांवों  में  ही  उनकी  बहनें  बयाही  उनकी  शादियां उनकी
 रिश्तेदारियां  होंगी  ।

 जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  डिप्टी  स्पीकर  कि  देहाती  wet  हुकूमत  चाहते

 हैं
 ।

 कई  लइंटेंशंड  भ्रच्छे  वकील  यह  नहीं  समझते  हैं  कि  क्यों  क्रिमिनल  पावस  देहातियों  को  दी

 जा  रही  है
 ।

 उनको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  उनका  तजर्बा  मेरे  तजुर्ब ेसे  ज्यादा  हो  सकता है

 लेकिन  वहां  पर  श्रगर  मुकदमों  का  फैसला  किया  गया
 तो

 कानूनन  फैसला  शायद  उतना  न  हो
 लेकिन  इंसाफन  वह  ज्यादा  बरच्छा  होगा  ।  मैं  ने  ट्रेडिशनल  पंचायतों  को  देखा  है  जिन  में  एलडरमैन

 अन-प्रपोज  चुने  जाते  थे  कौर  उनके  फैसलों  को  भी  देखा  है  ।  इसके  बाद  पंचायत  राज  एक्ट  के  अन्दर

 जौ  पंचायतें  बनी  हैं  उनके  फैसलों  को  मैं  ने  देखा  है  ।  इसके  श्रलावा  मेरा  १३  साल  का  अदालती  तजुर्बा
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 भी  है  ।  इन  तीनों  किस्मों  के  फैसलों  को  मैं  ने  देखा है  ।  मैं  आपको  बतला  सकता हूं  कि  तीन  चार

 झ्रादमियों  ने  लड़ाई  लड़ी  कौर  पांच  का  नाम  लिखा  दिया  गया  श्र  यह  इस  लिये  कि  दफा  १४९  नहीं

 लगती  कौर  दो  आदमी  फालतू  हो  जाते  हैं  ।  गांवों  में  अगर  इस  तरह  का  मुकदमा  जाता  वहां

 आसानी  से  पता  चल  सकता  था  कि  किन  लोगों  ने  लड़ाई  की  है  ।  कहा  जाता  है  कि  जो  रेप  के

 कैलिस  होने  हैं  वे  छिप  जाते  वें  चलते  नहीं  एविडेंस  नहीं  भ्राता  है  ।  लेकिन  ट्रेडिशनल  पंचायतों

 के  ज़माने  में  इस  तरह  के  केस  हो  ही  नहीं  सकते  थे  क्योंकि  सब  को  पता  होता  था  कि  क्या  कुछ  sar  है  |

 साथ  ही  सज़ा  भी  ऐसे  केसिस  में  सौ  रुपये  की  नहीं  श  करती  थी  बल्कि  बहुत  ज्यादा  eat  करती  थी  |

 किसी  की  हिम्मत  नहीं  होती  थी  कि  वह  रेप  कर  ae  ।  में  झपको  यह  भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि

 ZEYXS  में  मैं  एक  क ४  केस  में  गया  ।  सैशन  जज  को  पता  था  कि  जो  तीसरा  आदमी  वह  केस

 में  नहीं  जो  बड़ा  भाई  था  वह  शामिल  नहीं  सरकारी  वकील  को  भी  यह  सब  मालूम  था

 कौर  मुझे  भी  मालूम  था  ले  किन  उसकी  जो  मर्सी  पेटिशन  वह  डिसमिस  कर  दी  गई  कौर  उसको

 फांसी  पर  लटका  दिया  गया  ।

 तो  में  कहना  चहाता  हूं  कि  यह  मिडिल  क्लास  जो  है  यह  जो  सफेदपोश  क्लास  है  यह

 इंसाफ  नहीं  करती  है  ।  इस  वास्ते  चाहता  हूं  कि  उनको  ज्यादा  पावर्स  दें  ।  जो  पावर  ड्राप

 उनको  देने  जा  रहे  हैं  यह  मैं  समझता  हूं  उनके  साथ  मज़ाक़  करना  है  ।  उनको  श्राप  ज्यादा  से

 ज्यादा  दें
 ।

 ary  फिरोजपुर  से  हवाई  जहाज़  में  साउथ  तक  कहीं  भी  चलें  जायें  देखेंगे  कि

 वहां  डिफ़रेंट  किस्म  का  डिवेलपमेंट  ea  डिफ्रेंट  किस्म  के
 tessa

 हैं  ।  जहां  पर  पैजेंट  प्रो  बाइट्स
 च  ८  ~

 हैं  वे  बिल्कुल  मुख्तलिफ़  हैं  उन  झोंपड़ियों  के  देहातों  से  जहां  पर  लखनऊ  के  नवाबों  ने  गांवों  वालों  का

 खून  चूसा  है  या  दूसरे  लोगों  ने  उनको  एक्सप्लायट  किया  है  ।

 तो  मेरे  कहने  का  मकसद  यह  है  कि  जो  क्रिमिनल  पावस  श्राप  दे  रहे  हैं  ये  थोड़ी  दे  रहे  हैं  ।  BTA

 ज्यादा  देनीं  चाहियें  |  यहां  पर  दिल्ली  के  खास  पास  लोग  बी  ०  ए०  पास  सोफा  सेक्स  पर  बेठते  हैं

 कौर  उनका  काफी  ऊंचा  है  कौर  उनको  श्राप  उसी  स्टैंडर्ड  से
 न

 नापिये  जिस  से  आप  दूसरे  देहातों

 को  नापते  &  कौर  जिन  के  बारे  में  आपके  पास  रिपोर्टे  छपी  पड़ी  हैं  ।  यहां  पर  झ्रापको  इन  लोगों  के

 tess  डिवेलपमेंट  को  दूसरी  तरह  से  एसेस  करना  होगा  ।  ये  लोग  बहुत  त  बढ़े  हुये  हैं  ।  सौ

 रुपये  के  जुर्माने  तक  की  पावर  देना  उनके  साथ  मज़ाक़  करना  है  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  जब  कि  केरल  की  गवर्नमेंट  ने  एक  पंचायतों

 के  बारे  में  कानून  बना  कर  रख  दिया  है  कौर  उसमें  रख  दिया  है  कि  ५०  परसेंट  टेक्सास  जिन  देहातों

 से  रीयलाइज़  किये  जाते  हैं  वे  उन  देहातियों  को  वहीं  दे  दिये  जायेंगे  तो  दिल्ली  के  बारे  में  तो

 आपको  केरल  से  कुछ  आगे  बढ़ना  चाहिये  था  |  गाय  यहां  की  पंचायतों  को  क्या  देने  लगे  हैँ  ।  ५०

 सेंट  से  ऊपर  यानी  ६०  या  ७०  परसेंट  तो  दें  ।  चाहिये  तो  यह  था  कि  श्राप  एक  माडल  बिल  बना  े  |

 अगर  वह  नहीं  कर  सके  तो  केरल  की  नकल  तो  कर  सकते  थे  |

 केरल  ने  जो  पावस  दी  हैं  उनको  मैंने  देखा  है  ।  मैंने  केरल  के  देहात  देखे  ।  १७  दिन  वहां  घूम

 कर  हूं  ।  मैं  अपने  देहात  को  भी  जानता  हूं  ।  सांध्य  के  देहात  थोड़ा  थोड़ा  हमारे  नजदीक

 हैं  |  यहां  फे  लोगों  को  १००  फी  सदी  इजाजत  दीजिये  कौर  उस  का  नतीजा  थोड़े  दिन  देखिये  |

 मेरी  अज  यह  है  कि  न  सिफ॑  क्रिमिनल  पेवसी  ही  दी  जायें  बल्कि  फाइनेंस  भी  दीजिये  ।  देहातों  से  जो

 टैक्स  वसूल  किये  जाते  हूँ  वह  भी  पंचायतों  को  दीजिये  फिर  उस  का  नतीजा  देखिये  ।  जिस  हद  तक  यह

 बिल  जाता  उस  हद्द  तक  मैं  इसे  बरच्छा  समझता  हूं  लेकिन  यह  बहुत  दूर  जाता  ही  नहीं  ।  मेरी

 बस्ती  है  कि  एक  बिल्कुल  नया  बिल  मंत्री  महोदय  इस  के  बारे  में  लायें  जो  कि  नमूना  हो  सारी  स्टेट्स

 की  सरकार  को  दिखाने  के  लिये  कि  यू
 ०

 मध्य  पंजाब  उड़सा  वाला  तुम  नकल
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 यह  दिल्ली  का  कानून  है  जो  कि  देहातों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पावर  देता  है  कौर  इस  के  लिये

 यह  जरूरी  है  कि  एक  नया  कानून  यहां  पर  लाया  जाय  जिस  की  ठीक  तौर  से  नकल  हो  सके
 ।

 इन  के  साथ  मैं  इस  बिल  को  सपोर्ट  करता  हुं ।

 पंडित  ठाकुर दास  भागने  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  मैँ  बाप  का  बड़ा  मदार  हूं  कि

 झपने  मुझे  १०  मिनट  का  मौका  दिया  इस  बिल  पर  बोलने  के  लिये
 ।

 दरअस्ल  मैं  की  दूसरे

 अपने  दोस्तों  की  जो  हिदायत  है  उस  पर  खुद  अमल  करता  लेकिन  यह  बिल  इतना  अहम  है  कि  मैं  भ्रपने

 श्राप  को  रोक  न  सका  भ्र  खड़ा  हो  गया  यह  दिखाने  के  लिये  कि  मैं  भी  बोलना  चाहता  हूं
 |

 मुझे  खुशी  है  कि  में  ने  पेरिस  इस  के  कि  मैं  इस  पर  चन्द  दीगर  मेम्बरों की  राय

 भी  सुन  ली  |  मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  मेरे  जो  खयालात  हैं  उन  को  कई  दूसरे  दोस्तों  ने  भी  बड़ी  अच्छी

 तरह  जाहिर  किये  उन  को  दोहराना  नहीं  लेकिन  मैँ  उन  को  ट्रिब्यूट  पे

 हूं  ।
 मेँ  ने  जब  इस  बिल  को  देखा  तो  उस  में  पंचायत  बिल  नहीं  उस  में

 पंचायत राज  हाल  जिस  के  माने  यह  हैं  कि  दरगभ्रस्ल  गवर्नमेंट  का  मंदा  यह  जैसा  कि  हम  ने

 कांस्टीट्यूशनल  में  लिखा  कि  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  भ्रन्दर  ऐसी  पंचायतें  हों  जैसे  कि  पुरानी

 पंचायतें  जिन  की  वजह  से  यहां  पर  राम  राज्य  कहा  जाता  था  ।  हम  मुगल  अंग्रेज़ी  राज्य

 या  किसी  हिन्दू  राजा  के  राज्य  की  पंचायतें  नहीं  चाहते  |  हम  चाहने  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  ऐसी

 रिपब्लिकन  बनें  जो  स्वय  निर्भर  हों  बहुत  सी  चीजों  में  ake  लोकल  सैल्फ  गवर्नमेंट  हों  जब  मैं

 ने  अपने  दोस्त  मि०  दौलता  को  सुना  ate  चौधरी  रणवीर  सिंह  को  सुना  तो  मुझे  मालूम  gat  कि

 एक  चीज़  के  प्रकार  में  उन  से  बेहद  मुत्तफ़िक़  हूं  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  अगर  इस  बिल  का  मकसद

 यह  समझा  जाता  है  कि  हमारे  देश  में  स्वराज्य  की  पंचायतें  जैसा  कि  कांन्स्टिट्यशन re  में  दर्ज

 है  कौर  जिस  को  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  कांग्रेस  पार्टी  में  रोज  कहा  करते  हैं  कि  हम  चाहने  हैं

 कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  भ्रच्छी  पं  चायतें  हों  कौर  जो  गांव  वाले  हैं  उन  को  अपने  ऊपर  राज्य  करने  का

 मौका  दिया  जो  एक  गांव  के  लोग  हैं  खुद  वह  ही  अपने  उपर  राज्य  तो  मुझे  कोई  शुबहा

 नहीं  है  कि  यह  बिल  उस  मकसद  को  पुरा  नहीं  करता  |  नगर  इस  बिल  का  मकसद  यह  है  कि

 जैसी  पंचायत  हैं  उन  को  वैसे  ही  चलने  दिया  जाय  तो  यह  कहना  दुरूस्त  हो  सकता  है  कि  इसको  ५  या

 १०  मिनट  में  पास  कर  दिया  लेकिन  भ्रमर  हमारे  मि०  दौलता  या  चौ०  रणवीर  हमारे

 दूसरे  भाई  कौर  कांग्रेस  गवर्नमेंट  यह  चाहती  है  कि  हर  एक  गांव  में  पंचायतें  तब्दील  हों  उन  को

 जरूरी  मुझामलात  में  पूरा  हक  देने  का  नया  सिलसिला  जारी  हो  तो  यह  बिल  उस  डिमान्ड  को  पूरा

 नहीं  करता
 ।

 झगर  इस  को  सारे  देश  के  लिये  एक  माडल  बनाना  है  तो  इस  के  eee  बड़ी  सख्त  कमियां

 ह  wait  मेरे  भाई  ने  डिप्टी  स्पीकर  श्राप  के  रूबरू  ae  इस  सदन  के  रूबरू  जिक्र  किया  कि

 किस  तरह  की  पंचायतें  वह  चाहते  हैं
 ।

 वह  चीज़  इस  बिल  से  पुरी  नहीं  हो  सकती  ।  मुझ  को  याद  है  कि
 सन्  PERK  में  एक  इसी  किस्म  का  बिल  इस  सदन  के  अन्दर  HAT  जो  डा०  गौड़  ने  er  किया  था  ।

 उस  मुझे  मौका मिला  कि  सारे  देश  के  अन्दर उस  जितनी  पंचायतें  मौजूद  थीं  उन  को  देखूं  ।

 मुझे  पंजाब  के  बारे  में  मालूम  है  कि  पंजाब  में  पंचायतें  कैसे  काम  करती  हैं
 ।

 में  भ्रम  करना  चाहता  हूं

 कि  कोई  भी  शख्स  इस  हाउस  में  उस  तरीक़े  से  मुतमईन  (  संतुष्ट  )  नहीं  है  जिस  तरीक़  से  हमारी

 पंचायतें  हिन्दुस्तान  में  राज  करती  हैं
 ।

 राज  हिन्दुस्तान  में  एक  लाख  से  भी  ज्यादा  पंचायतें  लेकिन
 वह पंचायतें वह  माहौल  (

 we  पेदा  हो  ।
 पैदा  नहीं

 कर  सकतीं  जो  हम  चाहते हैं  कि  देश के  अन्दर  हर
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 जब  हमारा  कांस्टीट्यूशन  बन  रहा  था  तो  मैंने  एक  असेंसमेंट  रखा  था  वहू  यह  था  कि
 जब

 तक  गांत्र  वालों  की  हालत  इस  कदर  नहीं  तबदील  कर  दी  जाती  कि  वह  सब  श्रमेनिटीज जो  शहर

 वालों  को  हासिल  हैँ  वह  गांवों  के  अन्दर  पहुंच  जायें  उस  तक  देश  का  जो  भी  रुपया  खड़े  होता  है

 वह  सिंह  गांव  वालों  के  फायदे  के  लिये  ही  वच  किया  जाय  ।  वह  भ्रमेंडमेंट  मंजूर  नहीं  हुआ  |  उस  वक्त

 चौधरी  रणवीर  सिंह  ने  भी  मुझे  सपोर्ट  किया  था  ।  मैं  at  भी  कहता  हूं  कि  चूंकि  are  सही  मानों  में

 पंचायत  राज  लान  चाहते  हैं  शौर  जो  फायदे  श्री  दहर  के  रहने  व  ले  उठा  रहेहैं  वह  गांव  वालों  को  नहीं

 पहुंच  रहे  हैं  इसलिये  उनको  सारे  फायदे  देने  के  लिये  यह  माकूल  तरीका  हो  सकता  है  कि  ag  गांव  के

 ज्यादा  से  ज्य.दा  रुपया  करें  |  जब  तक  यह  चीज  अप  नहीं  जब  तक  नाप  गांव  वालों

 को  फाइनेन्शल  पावर  नहीं  जब  तक  प्री  उनको  ग्लेयर  की  आमदनी  का  बड़ा  हिस्सा  नहीं

 उस  तक  यह  मामला  हल  नहीं  होगा  ।  जिस  वक्त  यहां  पर  ग्रो  मोर  फूड  की  कमेटी  बनी  उस

 मैंने  एक  नोट  श्राफ  डिसेंट  लिखा  था  जिसमें  लिखा  गया  था  कि  are  श्राप  चाहते  हैं  कि  गांवों  के  अपर

 इसकी  ज्यादा  रिस्पांसिबिलिटी  हो  तो  उसका  एक  ही  तरीका  है  कि  श्राप  जितना  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया

 हर  एक  पंचायत  को  दे  सकें  दें  ।  बिना  इसके  पंचायत  का  राज्य  नहीं  हो  सकता  न  सेल्फ  गवर्नमेंट  के

 मकसद पुरे  हो  सकते  हैँ

 मेरे  एक  दोस्त  ने  बड़े  जोर  शोर  से  एक  बात  कही  भ्र  मैं  उसको  बड़े  जोर  से  करता  हूं
 कि  सही  मानों  में  पंचायत  राज  कायम  करना  चाहते  हैं  तो  जितनी  भी  पोलिटिकल  पार्टीज़

 समेत  कांग्रेस  उनके  पोलिटिकल  इन्फ्लुएंजा  को  गांव  के  प्रकार  न  जाने  दें  ।  झगर  श्राप  चाहते

 हैं  कि  देश  के  rear  कोआपरेटिव  फार्मिग  हो  तो  यह  उसी  मुमकिन  हैं  जबकि  देश  के  वापस

 में  लोगों  का  कोआपरेशन  मोहब्बत  हो  ।  जिस  चीज़  का  हम  स्वप्न  देखते  हैं  वह  इसी  तरह  से  मुमकिन

 हो  सकती हे  ।  एक  जम  ना  था  कि  गांव  की  हर  एक  को  जो  गांव  में  रहती  थी  लोग  अपना

 दार  समझते  थे  ।  राज  भी  जरगर  गांव  में  जायें  तो  देखेंगे  कि  बड़े  बड़े  जमींदार  भाई  भी  जब  कभी

 किसी  दूसरी  जगह  पर  जाते  हैं  वहां  पर  गांव  की  कोई  लड़की  होती  है  तो  उसको  रुपये  देकर  जाते

 हैँ  ।  ग्राम  भी  गांवों  के  अन्दर  औरतों  की  इतनी  इज्जत  है  कि  कोई  भी  बूढ़ी  औरत  गांव  भर  की  चाची

 होती हैं  ।  हर  एक  बुजुर्ग  को  लोग  अरपना  रिश्तेदार  मानते  हैं  भले  ही  वह  किसी  जात  की  हो  भर

 चाहे  जितनी  गरीब  चाहे  वह  मेहतरानी  जाटनी  चमारनी  कोई  भी  हो  ।  अभी  यहां  पर

 पार्टी बाजी पर  ऐतराज़  किया  गया  है  ।  पर्सनल  पार्टीबाजी  की  बात  कही  गई  लेकिन  बजाय  उसके

 आज  पोलिटिकल  पार्टीबाजी  ज्यादा  फंक्शन्स  )  पैदा  कर  रही  ह  ।  नगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  देश

 के  गांवों के  अन्दर  लोग  श्रीराम  से  रहें  तो  में  कह  सकता  हूं  कि  यह  बिल  इस  तरह  का  नहीं  बनाया  गया  है
 कि

 पंचायत  राज  गांवों  के  अन्दर  जा  सके
 ।

 इससे  बिल्कुल  मुख्तलिफ  बनाना  होगा
 ।  जो  १

 लाख

 २६  हजार  पंचायतें देश  के  year  हैं  नगर  उनको  आकाश  करना  चाहते  हैं  इस  बिल  से
 तो

 यह  बिल

 उस  नमूने  का  नहीं  हे  जिस  पर  हमारे  गांव  के  लोग  यकीन  कर  सकें  ।  मैं  कहू  सकता  हूं
 कि

 देहात

 वालों  को  भी  उतना  ही  हक  है  जितना  कि  शहर  वालों  को  ।  लेकिन  मुझे  यह  कहने  में  रंज  होता  है
 कि

 कुछ

 लोग  हाउस  में  यह  कहते  हैं  कि  यहां  पर  देहात  एक  तरह  से  बनें  शौर  शहर  दूसरे  तरह  से  बनें
 ।

 पिछला

 जो  जमाना  था  वह  खत्म  हो  चुका  जबकि  जमींदार  पार्टी  या  दूसरी  पार्टी  के  लोग  होते  पार्टी  बेसिस  पर

 क्लासेज  बने  हुए  थे  ।  राज  वह  तमीज  हम  को  हटानी  पड़ेगी
 ।

 राज  देश  के  एक  एक  सिटजेन

 जो  यहां  रहता  हे  उसे  एक  जगह  पर  लाना  होगा
 ।

 हम  यह  तमीज  नहीं  चाहेंगे  कि  यह  दहर  वाला  हें

 और  यह  देहात  वाला  है  ।  हम  चाहेंगे  कि  हर  एक  हर  एक  गांव  की  उतनी  ही  भलाई  हो

 उतना  ही  हो  जो  हमारे  शहरों  को  हैं  ।  इस  को  करने  के  मैं  कहता  इस  बिल  के  अन्दर

 जरूरी  चीज़ें  नहीं  हैं  ।  मैं  नहीं  कहना  चाहता  कि  इस  बिल  को  लाने  में  किसी  की  नीयत
 खराब  है  या

 खराब  नीयत  से  यह  बना  है  लेकिन  कांग्रेस
 वाले

 जो  चाहते  पंडित  नेहरू  जो  चाहते  हम  में  से
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 हर  एक  जो  चाहता  है  दिल  जो  कांग्रेस  का  भी  छ  निगाह  है  वह  यह  है  कि  एसेन्शल  बैकग्राउण्ड  के

 भ्रन्दर  हर  एक  चाहता  है  कि  हमारा  देश  ऊंचे  से  ऊंचे  उठे  ।  लेकिन  जिन  चीजों  से  कौमें  उठती  हैं

 मजबूत  हो  ती  हैं  उनका  जमे  भी  इसमें  नहीं  है  ।  प्यार  श्राप  सही  मानों  में  चाहते  हैं  कि  पंचायत  राज  बने

 तो  इस  बिल  को  तबंदील  करना  होगा  ।  देश  के  जो  जगह  हम  पटवारी  की  देखते  उसको

 तबदील  करना  होगा  ।  मैं  इस  बिल  के  अन्दर  इस  चीज  को  नहीं  देखता  |  इस  बिल  में  से  राज

 का  लफ्ज  हटा  दें  तो  मुझे  कोई  ऐतराज  लेकिन  नगर  श्राप  राज  का  लफ्ज  रखते  हैं  तो  मैं  चाहुंगा

 कि  इसके  लिये  सेलेक्ट  कमेटी  उसके  अन्दर  श्री  नेहरू  हमारे  स्पीकर  साहब  मौजूद  जनाब am  a  ~

 डिप्टी  स्पीकर  साहब  का  नाम  तो  शामिल  है  उसके  हमारे  हेल्थ  मिनिस्टर  साहब  कैबिनेट के

 बड़े से  बड़े  मिनिस्टर  बैठें  प्रौढ़  एक  मजबूत  कमेटी  बनाई  जाय  ।  जो  करना  चाहते  हैं  वहीं

 ary  की  मंदा  है  तो  इस  के  लिये  दूसरा  बिल  लाना  चाहिये  ।

 श्राप  इस  बिल  का  नाम  fad  दिल्ली  पंचायत  भ्रमेंडमेंट  बिल  ही  रखें  उसमें  से  लफ्ज

 निकाल  दीजिये  तो  फिर  मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  होगी  कौर  दिल्ली  पंचायत  भी  उसी  तरह  चलेगी

 जैसे  कि  श्र  प्राविन्सेज  में  पंचायतें  चलती  हैं  ।  कौर  सूबों  में  भी  जहां  पंचायतें  चलती  हैं  वे

 यज  पूरे  कर  रही  हैं  लेकिन  भ्रमर  सही  मायनों  में  पूछा  जाय  कौर  जैसे  कि  कांस्टीट्यूशन  के
 प्रिंसिपल

 में

 कहा  गया  है
 कि

 हमारे  देश  में  पंचायत  राज्य  कायम  हो  छोटी  छोटी  रिपब्लिक  बनें  और  जो

 देश  के  अन्दर  नमूना  हों  प्रौढ़  जो  हम  इस  देश  में  राम  राज्य  क़ायम  होनें  की  चर्चा  सुनते  मुझे  बड़े

 के  साथ  कहना  है  कि  वह  मंशा  तो  इससे  पुरी  होने  वाली  नहीं  है  ।  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  इसके  भ्रमर

 कहां  पर  ज़िक्र  है  कि  यहां  मवेशियों  की  तरक्क़ी  होगी  ?  कौर  कहां  इसमें  हाउसिंग  का  जिक्र  है  या  दूसरी

 इंडस्ट्रीज़  बनाने
 व

 रोजगार  मुहय्या  करने  का  जिक्र  है
 ?

 कैसे  छोटी  छोटी  पंचायतें  दिल्ली  के
 अन्दर

 यह  तमाम  काम  कर  सकेंगी
 ?

 यह  ठीक  हैं  कि  दिल्ली  के  भ्रमर  बहुत  सारे  लोकल  पढ़े  लिखे  लोग  रहते

 हैं  लेकिन  बहुत  अधिक  तादाद  दिल्ली  के  देहातों  में  बसने  वाले  अनपढ़  शर  गरीब  लोगों  की  उनके

 साथ  पूरा  इंसाफ  हो  सकेगा  या  नहीं  हो  सकेगा  डाउटफूल  है  ।  इसलिये  मैं  के  साथ  करना

 चाहता हूं  कि  बाप  इस  बिल  को  जो  ४,  ५  मिनिट  में  पास  करना  चाहते  हैं  तो  बेशक  उसे  ATT  पास

 कर  लें  क्योंकि  आपकों  इसका  अ्रखित्यार  श्राप  ऐसा  कर  सकते  हैं  लेकिन  जैसे  मैंने  पहले  कहा  यह
 दिल्ली  पंचायत  भी  दूसरी  पंचायतों  की  तरह  श्रारडिनेरी  पंचायत  होगी  इसीलिए  मैंने  कहा  है  कि

 इस  बिल  के  नाम  में  से  शब्द  निकाल  दिया  जाये  |

 इस  बिल  के  इन्दर  एक  प्राचीन  है  कि  वकील  इस  के  अन्दर  दाख़िल  नहीं  हैं  ।  मेरे  लायक़

 दोस्त  जो  वकीलों  के  ऊपर  बेएतमादी  ज़ाहिर  करना  चाहते  हैं  शायद  दुरुस्त  तौर  पर  जाहिर  करते

 हों  शर  मैँ  वकीलों  की  उनके  द्वारा  मुख़ालिफ़त  को  समझ  सकता  हूं  ।  Aa  मेरा  ५०  वर्ष  से  भी  ज्यादा

 वकालत  का  तजुर्बा  है  ्र  मैं  खुद  इस  बात  का  क़ायल  हूं  कि  वकीलों  की  वजह  से  अक्सर  भ्रौक़ात  न्याय

 मिलने  में  देर  होती  है  कौर  अपराधियों  को  उचित  दंड  नहीं  मिल  पाता  है  ।  wa  इसके  लिये  वकील  कोई
 डाइरेक्ट ली  ज़िम्मेदार  नहीं  है  लेकिन  इसमें  शक़  नहीं  कि  वे  इसमें  ज़ाहिरा  तौर  पर  इंट्र  मेंटल

 जरूर  है  ।  लेकिन  मैं  यह  जरूर  कहूँगा  कि  हम  गांव  और  शहर  दोनों  के  रहने  वालों
 के

 लिए  इंसाफ  चाहते

 इस  लिए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  वकीलों  की  वजह  से  इंसाफ़  नहीं  होता  यहां पर

 सच्चे  मानों  में  रामराज्य  कायम  करने  के  लिये  आपको  बहुत  सी  चीज़ें करनी  होंगी
 लियां लानी  पड़ेंगी  ।  मैं  इस  बात के  हक  में  नहीं  हूं  कि  यहां  पर  वकीलों  का  राज्य  कायम हो  जाय

 ग्र  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  आदमी  इसके  हक़  में  नहीं  होगा  कि  इस  तरीक़े  की  लीगैलिस्टिक ~  ब ७

 में  फले  श्र  सारे  ar  में  लीगल  राज  हो  जाय  ate  जिससे  कि  बहुत  से
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 बार  छंट  जायें  वे  अपने  जर्म  की  सजा  न  पायें  ।  श्री  दौलता  ने  भी  इस  बारे  में  जिक्र  किया  ake

 उन्होंने  बतलाया  कि  उनको  ११  ज  का  तजर्बा  है  ।  मुझे  वकालत  का  उनसे  ४,  ५  गुना  अधिक  तजुर्बा

 है  शर  मैं  इस  बिना  पर  कह  सकता  हूं  कि  कानूनी  इंसाफ  रोज़मर्रा  के  इंसाफ़  से  बहुत  fete  है
 ।

 कोई  भी

 नहीं  चाहता  कि  सारे  गांव  को  वकील  लोग  लट  लें  ।  लेकिन  हम  इतना  ज़रूर  चाहते  हैं  कि  भाप  पंचायतों

 को  पावर्स  दें  ।  aa  इसके  लिए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  छोटी  छोटी  पंचायतों  को  पावस  दिये  जाने  से

 उनके  मिसयूज़  होने  का  खतरा  बना  रहता  है  तो  उसके  लिये  मेरा  कहना  यह  है  कि  बाप  उसके  लिए

 प्रकाशन  लेते  हुए  यह  करें  कि  पंचायत  को  श्राप  बिल्कुल  किसी  भी  किस्म  की  पार्टीबाजी  से  अ्रलहिदा

 रक्खें  ताकि  वह  लगन  सच्चाई  के  साथ  प्रश्न  फ़रायज़  को  बखूबी  अंजाम  दे  ।  झपको यह  याद

 रखना हैं  कि  बिल  का  असल  मक़सद  fam  इंडिविजएल्स में  इंसाफ करना  ही  नहीं  हैं  बल्कि इस

 पंचायत  राज  का  मतलब  यह  हैं  कि  लोगों  की  जिन्दगी  खुशहाल  बने  श्र  प्यार  और  मोहब्बत  के  साथ

 सारा  कामकाज  सारा  मियार  ही  तबदील  हो  जाय  ।  हर  एक  गांव  पंचायत  इस  बात  के  लिए

 ज़िम्मेदार हो  कि  हर  एक  गांव  वाले  को  जो  कि  उस  गांव में  रहता हो  उसके  खाने  पीने  का  माल

 बन्दोबस्त उसके  रहने  अझर  तालीम  शादी  सभी  चीज़ों  का  मुनासिब  इंतज़ाम  हो  ।  मेरा  कहना  है

 कि  वह  सारी  चीज़  इसमें  नहीं  हैं  ।

 इसे  मॉडल  बिल  बनाना  चाहते  हैं  तो  इससे  भी  ज्यादा  मज़बूत  सेलेक्ट  कमेटी  बनाइये

 लेकिन  नगर  श्राप  इसे  इसी  शक्ल  में  पास  करना  चाहते  हैं  तो  कर  दीजिये  इसका

 त्यार  है  लेकिन  इसमें  जो  का  लफ्ज  रक्खा  हूं  उसके  कोई  मायने  नहीं  रह  जाते  हैं  शर  जैसे

 सूबों  में  पंचायतें  चल  रही  हें  उसे  यह  भी  हमडम  पंचायतों  की  तरह  चलेंगी  ।  लेकिन  अ्रापको  मौडेल

 बिल  लाना  है  तो  फिर  एक  दूसरा  बिल  लाइये  ।  पाप  चाहे  इसको  ऐसे  ही  पास  कर  लीजिये  या  फिर  इस

 के  अन्दर  ज़रूरी  तरमीम  कर  लीजिये  ताकि  यह  देश  के  वास्ते  मॉडल  बने  ।  झ्रापकी  यह  मंशा  है

 तो  इसे  सेलेक्ट  कमेटी  के  मोशन  को  मजूर ५  करके  हमारे  बेहतरीन  दिमागों  को  इसमें  शामिल  कर

 लीजिये  ताकि  इसका  जो  मक़सद  है  वह  हम  पुरा  कर  सके ं॥

 श्री  मोहन  स्वरूप  )  उपाध्यक्ष  मे  बहुत  मशीन  हूं  कि  मुझे  इस  मौक़े

 पर  बोलने  का  मौक़ा  दिया  गया  ।  यह  जो  दिल्ली  पंचायत  श्रम ंड मंट  बिल  पेश  किया  गया  है

 मेंने  उसका  मुताला  किया  ।  साथ  ही  साथ  मने  वेस्ट  हिमाचल

 प्रदेश  प्र  पं  जाब  के  जो  पंचायत  के  ऐक्ट हें  उनको भी  देखा  कौर  उनको  देखने  के  बाद

 मूझ  यह  मालूम  हुमा  कि  यह
 जो

 बिल  हमारे  सामने  है  यह  बहुत  पिछड़ा  gar  बिल  है  और  दुसरे

 सूबों म  जो  तरक्की  पसन्द  एक्ट्स ह द ह  उनसे  बहुत  पीछे  है  श्र  मुझे  यह  देख  कर  बड़ी  निराशा

 अर  मायूसी  हुई  ।

 जहां  तक  देहातों  का  ताल्लुक  है  हिन्दुस्तान  में  क़रीब  क़रीब  ५  लाख  गांव  ह  कौर  उनके

 जो  रहने  वाले  लोग  हें  वे  हमेशा  से  पिछड़े  हुए  हें  ।  म्यूनिसपेल्टिज़  को  काफ़ो  फ़रोग़

 हासिल  gar  ।  वहां  पर  म्यूनिसर्पल्टीज़  बहुत  अरसे  से  काम  कर  रही  हें
 भ्र ौर  शहरों  में  काफ़ी

 डेवलपमेंट  हूं  लेकिन  देहातों  की  कौर  तक  कोई  तवज्जह  नहीं  दी  गई  ।  मन  गांवों  की  पिछली

 तवारीख  are  किया  है  ate  मेने  देखा  कि  एक  ज़माना  एसा  था  जब  कि  हज़ारों वर्ष  पहले

 गांव  बिलकुल  den  सफ़िशिएंट  थे  कौर  वहां  पर  खाने  पीने  के  लिए  सब  कुछ  मौजूद  था  ।  लोगों

 के  खाने  रहन  शादी  के  लिए  मुनासिब  इंतज़ाम  था
 |

 कौर  आजकल
 भी

 उस  पुराने  ज़माने
 की

 उजड़ी हुई  प्रथाएं  चली  ar  रही  हें  जैसे
 कि

 देहात  में
 जो

 काम  करने  वाले  लोग  ह  नाई

 उनको  काम  के  एवज़  में  तनरूवाह  नहीं  दी  जाती  है  बल्कि नाज  की  शक्ल  में  उनको  उजरत  दी  जाती
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 है  ।  इस  तरह  से  जो  पुरानी  शक्लें  थीं  वे  राज  भी  मौजद  हैं  ।  सामूहिक  आघार  पर  देहात  के  रहने

 वाले  तमाम  काम  करते  थे  प्रौढ़  कुल  पैदावार  का  एक  दसवां  fee  राज्य  कोष  में  जाता  था  शर

 बाक़ी  गांवों  में  खच  होता  था  ।  इसलिए  जसे  कि  हमारे  बुजुर्ग  पंडित  ठाकुर  दास  भाग  कौर  दुसरे

 दोस्तों  ने  भी  फ़रमाया  कि  हमें  पंचायतों  को  एक  मौडेल  शक़्ल  देनी  चाहिए  जो  कि  अभी  नहीं  दो

 गई  में  भी  उनका  समर्थन  करता  हूं  ।  बहुत सी  चीजें  जो  कि  वेस्ट  बंगाल  के  प्रौढ़  दुसरे  सूबों  की

 पंचायत  ऐक्ट ों  में  वे  इसमें  नहीं  ह  ।  अब  मसलन  सकील  पंचायत  का  इसमें  तज़किरा  है  ।  सर्किल

 पंचायत  जो  बनायी  गयी  है  वह  गांव  सभा  के  लोगों  की  बनाई  गई  है  लेकिन  उसमें  यह  नहीं  दिया

 गया  है  कि  गांव  सभा  के  कितने  आदमी  जायेंगे  जिनसे  कि  वह  सकल  पंचायत  बनेगी  |

 इसके  साथ  ही  साथ  अदालती  पंचायत  जो  तरीका  है  वह  भी  ग़लत  है  ।  यू०  पी०  में

 गांव  पंचायत  व  अदालत  पंचायत  का  फार्मशन  wa  सा  है  लेकिन  यहां  उसको  सकील  पंचायत  मं

 मिला  दिया  गया हैं  ।  वेस्ट  बंगाल  में  जहां  कि  यह  म्रंचल  पंचायत  कहलाती  है  इसको  बड़े

 हक  दिये  गय  शर  थाने  के  स्तर  पर  वह  बनती  है  और  उसको  तमाम  इलाक़े  की  देखभाल

 करने  और  कंट्रोल  करने  का  भ्र धि कार  हासिल है  ।  इसी  तरीक़े  से  पंजाब में  तहसील  पंचायत  बनी

 हुई  है  जो  कि  पंचायतों  के  काम  को  सुपरवाइज  करती  देख  भाल  करती  है  कौर  उनको  मशविरा

 देती है  ।  यह  जो  हमारी  सकील  पंचायत  बनी  है  यह  तो  महज  एक  सा  बनकर  ही  रह  गई

 है  ।  बताया  गया  है  कि  इसी  में  से  कुछ  लोग  चुने  जायेंगे  जो  कि  पंच  zat  और  वह  अदालती

 पंचायत का  काम  करेंगे  ।  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  अ्रदालती  पंचायत  wert  से  बननी  चाहिये  ।

 सकील  पंचायत  के  हकूक  बढ़ाना  चाहिये  शौर  उसको  सुपरवाइजर  हकूक  ज्यादा  मिलने

 चाहियें  ताकि  वह  गांव  पंचायतों  रोक  अदालती  पंचायतों  को  देखे  और  उनको  ज़रूरी  मशविरा  देती

 इसके  साथ  ही  में  चाहूंगा  कि  स्किल  पंचायतों  को  रिविजन  के  हकूक  दिये  जायें  ताकि  जो

 पंचायत  भ्र दाल तों में  फ़ैसले  होते  उनकी  वह  सुनवाई कर  सके  |  जो  भी  अदालती  फ़ैसले  भ्रमित

 के  हों  वे  सर्किल  पंचायत के  afer  हों  ।  atc  सकील  पंचायत  १४,  २०  अ्रदालती  पंचायतों  के  काम

 को  सुपरवाइज  करे  श्र  जो  saa  खामियां  दिखाई  दें  उनको  पुरा  करे  ।

 अब  गांव  पंचायत  के  लिए  काम  तो  बहुत  करने  को  बताये  गये  हे  ।  जेसे  सड़क  पुलिया

 बनाना  भ्र  अरन्य  दुनिया  भर  की  चीजें  उसको  करनी हे  लेकिन  उसकी  आमदनी  क्या  है  इसकी  तरफ़

 भी  तो  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  art  उसको  fan  २  पैसे  लगान  के  ऊपर  मिलता  है  शौर में  सुचना

 चाहता हूं  कि  जो  मुश्किल से  उसको  Woo,  ५००  रुपय  इस  तरह  मिलते  उन  Yoo,  Yoo

 रुपयों  से  क्या  गांव  में  यह  तमाम  डेवलपमेंट  के  काम  पूरे  हो  सकते  हे  ।
 मेरा  सुझाव  है

 कि
 गांव

 उत्तर  प्रदेश  में पंचायतों  को  गांवों  की  भ्रामरी  का  एक  चौथाई  हिस्सा  मिलना  चाहिये  |

 अफ़सरान  दौरे  पर  गांव  पंचायतों  में  जाते हे  कौर  वहां  श्रमदान  की  बात  होती  है  ।  एक  तमाशा

 होता है  ।  दो  चार  सड़कों  पर  थोड़ी  सी  मिट्टी  डाल  दी  जाती  उसके  फोटो  खिंचते ह  atk

 अखबारों में  छापे  जाते  हे  शौर  बस  फर्जे  भूरा
 हो

 जाता  है
 ।

 लेकिन
 इस

 तमाशे  से  काम  नहीं  चलेगा
 ।

 हम  सोशलिस्ट  लोग  गृह  राज्य  चाहते  हम  गांवों  को  सेल्फ  संफीशेंट  बनाना  चाहते  सूबों  को

 तथा  जिलों  को  सेल्फ  सफीशेंट  बनाना  चाहते  हे  भर  सेंटर  स्वावलम्बी  बनाना

 चाहते हें
 ।  में

 चाहता  हूं
 कि

 मुल्क
 की

 आमदनी
 को

 चार  स्तरों  पर  बांटा  गांवों के  स्तर  पर
 जिलों के  स्तर  सूबों  के  स्तर  पर  कौर  सेंटर  के  स्तर  पर

 ।
 तो  में  चाहुंगा  कि  यह  प्राचीन इस

 नून  में  हो  कि  गांव  की  आमदनी  का  चौथाई  हिस्सा  पंचायतों  को  मिले  ।  नगर  ऐसा  हो  तभी

 तरक्की  हो  सकती  है  ।
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 साथ  ही  साथ  जो  कानून  हम  बनाव  वह  ऐप  हो  कि  उसमें  इंडस्ट्रीज़  के  डेब्रेलप्मेंट  का  भी

 तजकिरा  हो  ।  क्योंकि  साल  i  तीन  चार  म (टक ह न  उ  वे  होत  ~~
 z  कि  जिनमें  गांव  वाले  बेकार  रहते  है  ।

 उस  वक्त  लोगों  को  कम  देने  ५  लिए  गांव  सभा  को  यह  हक  मिलना  चाहिए  कि  वह  छोटे  छोटे

 करने  ग्रोवर  काटेज  इंडस्ट्री  बोल  ।  स्पष्ट  है  कि  जब  तक  हम  ग्रसने  गांवों  को  सेल्फ  सफं/शॉंट

 नहीं  बनायेंगे  तब  तक  तरक्क़ी  नहीं  हो  सकती  ।

 इस  बिल  में  प्रौढ़  भी  कु  ड  चीज़ों  की  कभी  है  ।  जैसे  कि  इस  बिल  में  गांव  पंचायत  की  मिर्टिग्स

 का  तजकिरा  नहीं  है  ।  उत्तर  देश  4  कानून  में  यह  है  कि  हर  महीने  UH  मीटिंग  हो  ।  इस  सनत

 में  ऐसा  कोई  तजकिरा  नहों  है  ।  पंचों  की  संख्या  ५  बारे  मे  भी  कोई  तजकिरा  नहीं  है  ।  यह

 झाधारिटीज  पर  छोड़  दिया  गया  है  कि  जितने  चाहे  रख  ले  ।  य ू०  पी०  के  कानून  में  है  कि  कम  से

 कम  १४  पंजाब  में  नौ  की  लिमिट  है  ।  ले।कन  यहां  कोई  लिमिट  नहीं  है  ।

 इस  बिल  में  कनेक्शन  पिटीदान्स  के  बारे  में  भी  कोई  तज़किरा  नहीं  है  ।  दूसरे  ऐक्ट  जो  में  ने

 देखे  हूं  उनमें  इसका  तजकिरा  है  ।

 दूसरी  चीज़  है  ग्राफिशियत्स  की  ।  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सेक्रेटरी  होता  है  जो  कि  पंचायत  का

 अफसर  होता  हज़ारों  साथ  ही  साथ  पटवारी  भी  गांव  समाज  क  काम  को  सुपरवाइज  करता  है  ग्रोवर

 जो  रेवन्यू  कवक  है  वह  भी  गांव  पंचायत  देखती  है  ।  उसकी  लिए  पटवारी  काम  करता  है  ।  ग्रोवर

 एक  सेक्रेटरी  ग्रलाहिदा  रहता  है  ।  इस  बिल  में  वाजेह  तौर  से  नहीं  बताया  गया  है  कि  कौन  अफ्र

 होगा  ग्रोवर  उसका  क्या  काम  होगा  |  इसमें  गांव  समाज  रोक  गांव  पंचायत  की  कोई  परिभाषा  नहीं

 की  गयी  है  ।  रेवेन्यू  का  काम  HA  हो  श्र  दूसरे  काम  HA  हों  यह  भी  साफ  तौर पर  नहीं  बताया

 गया  है  ।

 एक  चीज़  मैंने  पंजाब  के  ऐक्ट में  कौर  वेस्ट  बंगाल  के  ए  कट  में  देखी  है  fH  वहां  पंचायतों  को

 छोटे  छोटे  नौकरों  का  काम  देखने  का  अधिकार  दिया  गया  जैसे  कि  कैनाल  के  पोलों  का  ।

 ag  चीज़  भी  इस  बिल  में  नहीं  है  ।

 वेस्ट  बंगाल  के  ऐक्ट  में  चंचल  पंचायत  को  पुलिस  का  काम  देखने  का  भी  हक  है  ।  वह  भी

 यहां  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इसमें  जुरमाने  का  अधिकार  सिफ  सौ  रुपया  रखा  गया  है  ।  में  समझता  हुं  कि  यह  कम  है  ।

 मुझ  से  कहा  गया  है  कि  दिल्ली  ५  श्रासपास  4!  जो  गांव  है  वे  काफी  डिवेलप्ड  और  उनमें  पढ़े  लिखे

 लोग  रहते  इसलिए  मं  समझता  हूं  कि  सौ  रुपये  का  जुरमाना  कम  है  ।  उत्तर  प्रदेश में
 पंचायतों  को  ५००  तक  का  जुरमाना  करने  का  अधिकार  दे  दिया  गया  है  ।  में  चाहूंगा  कि  इस

 कानून  म॑  भी  जुरमाने  का  हक  बढ़ना  चाहिए  |

 qa  पंजाब  ग्रोवर  वैस्ट  बंगाल  के  ए  में  देखा  है  कि  कुछ  लोगों  को  छट  का  अधिकार

 दिया  गया  है  ।  जो  लोग  लेबर  कर  सकते F  कौर  गरीब  उनको  टैक्स  से  मुस् तस ना कर  दिया

 गया  यहां  ऐसा  कोई  wart  नहीं  है  जो  कि  होना  चाहिए ।

 साथ  ही  साथ  जैसा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  शिड्यूल  काइट्स  के  लिए  प्रावीजन  किया  गया  है  कि

 जिस  गांव  की  आबादी  ५००  हो  उसमे  एक  रिड्यूस  कास्ट  वाले
 को  सन्  ६०  तक  के  लिए

 रिजर्वेशन  दिया  जाये  ।  fart  यहां  यह  नहीं  है  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  है  ।

 327  (AI)
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 श्री  मोहन  स्वरूप  :  शायद  मेने  पढ़ा  न  हो  ।  प्रांतों  के  लिए  भी  कोई  सीजर  केशन  नहीं  है

 तो  इसमें  इस  तरह  की  कमियां  है  ।  कुद  बातों  की  ate  वजाहत  चाहिए  ।  ग्रोवर  यह  ऐक्ट

 ज्यादा  जामा  होना  चाहिए  था  ।  जब  तक  यह  कानून  इस  ढंग  पर  नहीं  बनेगा  तब  तक  गांवों  को

 तरक्की  नहीं  हो  सकती  ।  में  तो  समझता  हुं  कि  दिल्ली  राज्य  के  लिये  तो  एक  माडल  ऐक्ट  बनना

 चाहिए  जिससे  कि  दूसरे  राज्य  उसकी  नकल  कर  सकें  पौर  उसके  मुताबिक  अपने  कानूनों  में

 संशोधन  कर  सकें  ।

 में  सिलेक्ट  कमेटी  का  समधन  करता  हूं  ।  उस  कमेटी  के
 सामने  इस  पर  अच्छी  तरह  से  गौर

 होना  चाहिए  ate  दिल्ली  के  लिए  एक  नमूने  का  कानून  बनना  चाहिए  |

 श्री  च०  Fo  नायर  :
 दिल्ली  )  उपाध्यक्ष  इस  पर  का  की  बहस  हो  चुकी  है

 भर  सदन  के  बहुत  ज्यादा  सदस्यों का  यह  ख्याल  है  कि  इस  बिल  को  बहुत  जल्द
 पास

 कर
 दिया  जायें  ।

 मैँ  भी  इसी  ख्याल  का  हूं  ।  लेकिन  जमाना  बहुत  तेजी  के  साथ  बदल  रहा  है  यह  मांग  है
 कि

 पंचायतराज  बिल  ऐसा  बने  कि  जो  सारे  देश  के  लिये  नमूना  हो  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  हिन्दुस्तान का  झरा  ईन  सर्वोपरि  बड़ा  उत्तम  है  ।  उस  के  मुताबिक

 हम  ने  हिन्दुस्तान  में  एक  सोशलिस्ट  पालियामेंटरी  डेमॉक्रैसी  कायम  की  उस  के  साथ  साथ

 हम  ने  पंच  साला  योजनायें  भी  बनाई  अपने  इ  कार्मिक  प्रोग्राम  को  बढ़ाने  के  लिये  ।  लेकिन  हमारी

 हुकूमत  हमारे  नेताओं  यह  ख्याल  हद्द  fH  यह  चीज  प्रबल  में  कामयाब  तब  होगी  जब  कि  गांवों
 में  पंचायतें कायम  हों  ।  इसी  मकसद  से  प्लानिंग का  एक  बहुत  हिस्सा  कम्यूनिटी  डेवलपमेंट  का  भी  रखा

 है  जो  कि  दो  तीन  सल  के  अ्रन्दर  हिन्दुस्तान भर  में  फैलने  वाला  है  जिस  के  मातहत  कोई  पांच  हजार

 कम्युनिटी  डेवलप  मेंट  ब्लॉक्स  बनने  वाले  हैं  ।  लेकिन  इन  कम्युनिटी  डेवलपमेंट  ब्लॉक्स  के  खास  कर

 उस  के  चेयरमैन  वर्ग रह  aif  हिशियल्स  हैं  हम  चाहते  हैं  कि  ये  सब  काम  केवल  झा  आफिशियल्स  के  हाथ

 में  ही  नहीं  हों  ।  मौर  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  तमाम  ब्लॉक्स  का  काम  पंचायत  समितियों  ह  मारकर

 हो  ।  एक  एक  ब्लाक  के  भ्रमर  एक  एक  गांव  के  सरपंचों  की  एक  पंचायत  समिति  हो  जो  मिल  कर  ब्लाक

 डेवेलपमेंट  के  तमाम  काम  में  सहयोग  दें  कोश्नाडिनेदन  के  साथ  काम  करें  ।

 श्री  रघुवीर  सहाय  जी  ने  जो  सिलेक्ट  कमेटी  का  मोशन  पेदा  किया  था  उसका  मैं  तहेदिल  से

 समर्थन  करता  हुं  कौर  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  से  यह  दरखास्त  करूंगा  कि  वह  इस  को  स्वीकार  करें  ।

 इस  खासकर  जमाना  बहुत  तेजी से  बदल  रहा  है  ।  हमने  इसी  साल  रबी  केम्पेन  का  काम  शुरू

 किया है  सारे  हिन्दुस्तान  लेकिन  बुलाक  झ्र  कारों  को  को  ३  मदद  देने  वाला  नहीं  है  ।  मदद  तो

 उन  लोगों  को  चाहत  से  मिल  सकती  है  ।  इस  लिए  पंचायत  को  पुरा  अधिकार  मिलना  चाहिए  ।

 हमारी  जम्हूरियत  )  को  कामयाब  होना है  तो  हमें काम  को  विकेन्द्रीकरण  करना

 होगा  जो  कि  हमारे  राष्ट्रपिता महात्मा  गांधी  का  भी  था  ।  जब  तक  हम  डिसेंट्रलाइजेशन
 करके

 गांव  वालों  के  हाथ  में  पूरा  प्रतिभा  नहीं  देंगे  तब  तक  हम  इस  काम  में  कामयाब  नहीं  हो  सकेंगे

 चाहे  वह  प्लानिंग  हो  या  कम्युनिटी  डेवेलपमेंट  हो  या  कोआपरेटिव का  काम  या  तालीम  का

 काम हो  ।  हम  चाहते  हैं
 कि

 पंचायत  गांव  की  सर्वोपरि  संस्था  हो  ।  वर्दी  तालीम  का  इन्तिज़ाम

 वहीं  सहा का  ्  तमाम  वही  स्कूलों का  भी  इन्तिज़ाम करे  ।  हमें  इन  सब  चीजों का  अधिकार
 पंचायत

 को  देना
 चाहिए

 ।  लेकिन  मैं
 समझता

 हूँ  कि  इस  बिल  में  उस  सब  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 इस  बारे  में  मैंने  चन्द  जिम्मेदार  आदमियों  से  बात-चीत  की  तो  उन्होंने  कहा  कि  इस  बिल  को  अब

 बहुत  जल्दी  पास  होने  दो  a
 बाद  में

 नया  कानून  लाया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  मैं  समझता

 हूं  किस्म  इस  में  देर  क्यों
 जैसा  feet  orm  दास  भार्गव  ने  भी  कहा

 UT  का  बहुत  बड़ा  ak  मोस्ट  इम्पार्टटेंट  है  ।  इसलिये
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 अगर  कमेटी  में  प्रधान  मंत्री  न  तो  कम  से  कम  होम  मिनिस्टर तो  हैं  ही  और  उन  के  साथ  ही

 डेवेलपमेंट  के  मिनिस्टर  भी  होने  चाहियें  क्योंकि  उन  के  दिमाग में  ब्लॉक्स  के  काम

 को  भ्रमणी तरह  से  चलाने  केਂ  बहुत  सुन्दर  विचार  हैं  प्रौढ़  योजनायें  हैं  ।  यहां पर  बैठ  कर  हम  हरिजन

 पंचायत  कम्युनिटी  डेवेलपमेंट  प्लानिंग  वगैरह  के  बारे  में  बहुत  से  कानन  बना  सकते

 कौर  हम  बहुत  से  कानून  बना  भी  चुके  लेकिन  उन  में  दी  गई  बातों को  गांवों में  घर  घर

 में  कौन  पहुंचा  सकता  है  ।  न  तो  हमारे  मिनिस्टर  ही  पहुंचा  संकते  हैं  न  ही  प्रदेशों  के  मिनिस्टर  :  कौर
 लैजिस्लेचर  पहुंचा  सकते  हैं

 |
 उन  को  पंचायतों  के  मेम्बर  ही  पहुंचा  सकते  इसलिये यह  जरूरी  है

 कि  हर  एक  गांव  में  पंचायत का  हो  |  उसी  तरह  हर  एक  गांव  में  कोआपरेटिव  सोसाइटी  हो  ।  उस

 की  मार्फत  हमारी  ऐग्रीकल्चरल  प्राडक्दान बढ़  सकती  है  ।  गांवों  में  जितनी  भी  एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट

 हो  सकती  है--चाहे  बह  मवेशी  पालन  म  द्र  पी  पालन  मुर्गी  पालन  हो  या

 वगैरह  के  काम  हों--वह  सब  कात  हम  कोआपरेटिव  की  मार छत  करा

 सकते  लेकिन  उस  को  कंट्रोल  करने के  लिये  पंचायत  होनी  चाहिय े।
 ~

 गांव  में  हों ौर  एक  ब्लाक  में  जि  नी  भी  पंचायतें  उन  सब  के  सरपंचों की  एक

 पंचायत  समिति  बनाई  जो  कि  ब्लाक  को  पुरी  तरह  को-ग्रापरेशन देती  ताकि हम  गांवों

 के  सैंकड़ों  किस्म  हे  सवाल  हल  कर  सकें  ।  हम  तो  कानून  बनाते  हैं  श्र  कानून बना  कर  हमारी

 दारी  भी  खत्म  हो  जाती  है  ।  श्री  किससे  शासन  चलाते  हैं  उन  की  जिम्मेदारी  भी  खत्महो  जाती  है  ।

 न्याय  करती  हैं  उस  के  साथ  ही  उन
 की

 जिम्मेदारी  खत्म  हो  जाती  लेकिन  हमारे  ब्लाक

 डेवेलपमेंट  प्रोफेसर  श्र  हमारी  पंचायतें  इन  तमाम  कामों  का  समन्वय  करती  हैं--वे  कानून  बनाने

 वाले भी  उस  को  चलाने  वाले  भी  हैं  श्र  न्याय  करने  वाले  भी  हैं  ।  मैं  करना  चाहत हूं  कि

 पंचायतों को  बढ़ाने  का  तसब्व्र बड़ा  गम्भीर झर  गहरा  है  ।  मैं  इस  बात  के  हक  में  हुं  कि
 दिल्ली  में  बहुत  जल्दी  पंचायतें  कायम  की  लेकिन  हम  को  इस  बात  का  भी  ख्याल  रखना  है  कि  हम

 कितना  बड़ा  कदम  उठा  रहे  सारे  हिन्दुस्तान  की  भलाई  कौर  हिन्दुस्तान  के  शईन ate  हमा  दी
 पालियामेंट के  ara  की  पूर्ति  इन  पंचायतों  की  मार  छत  होने  वाली  है  ।  इ  ती लिये  पंचायतों  को

 ज्यादा  से  ज्यादा  अधिकार देते  की  मांग  की  जाती  है  ।  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रेल  गाड़ियों  कौर  बसें

 जो  इतना  सामान  ले  कर  श्राती  जाती  इतनी  फैक्ट्रिज  भी  चल  रही  यह  सब  कैसे  सम्भव हो  सकता

 हम  यहां  पर  बजट  पर  बहस  करते  हैं  ।  उन  सब  का  भ्राता  गांव  के  केवल  मेंट  कौर  गांव  की  पैदावार

 पर  गांवों  के  लाखों  करोड़ों  लोगों  के  पसीने  से  हमारे  देश  की  दौलत  पैदा  होती  है  ।  उस  के  बगैर

 हम  न  पांच-साला  प्लान  को  पूरा  कर  सकेंगे
 न

 कम्यूनिटी  डेवेलपमेंट  की  पूर्ति  कर  सकेंगे  ।  इस

 बिल  से  मेरा  विरोध  भाव  नहीं  है  ।  हमारा  मकसद  यह  है  कि  हम  एक  ऐसा  पंचायत  राज  कानून

 जो  कि  बहुत  सुन्दर  पूर्ण  जो  कि  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिये  एक  नमूना  हो  ।  इसीलिये  मैं  कह  रहा
 था  कि  इस  मौके  से  शायदा  उठा  कर  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेजना  जिस  में  हमारे

 वजीर  नौ  इस  विषय  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  दूसरे  सा  ज़बान  भी  हों  शभ्रौर उन  सब  के  सलाह

 से  इस  बिल  को  तैयार  किया  जाय  ।  राज  सारा  हिन्दुस्तान इस  के  लिये तरस  रहा  है  ।  शायद दो  तीन

 साल में  सारे  हिन्दुस्तान  में  ब्लाक  फैलने  वाले  हैं
 ।

 उन  पंचायतों  के  बगैर  हम  कुछ  भी  नहीं  कर
 सकेंगे

 ।

 पालियामेंट के  कानूनों  को  घर  घर  में  पहुंचाने  का  काम  पंचायतों  का  अगर  हम
 तमाम  जिम्मेदारी

 पंचायतों  को  दे  तो  जो  काम  दस  बीस  साल  में  होना  वह  हम  पांच  साल  में  कर  सकेंगे  |

 इन  दादों  के  साथ  मै  श्री  रघुवीर  सहाय  के  मोशन  का  तहे-दिल  से  स्वागत  करता  हूं  कौर  सपोर्ट

 करता  हूं  ate  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  से
 कपिल

 करूंगा  कि  वहू  इस
 को  मान  ताकि  हम  इस  काम  में

 तेजी  के  साथ  बढ़  सकें  ।
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 श्री go  रे०  पटेल  (  मेहसाना  )  :
 हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारी  ग्राम  पंचायतें  भी  हमारे  लोकतन्त्र

 की  नींव  हैं  इसलिये  हमें  दल्ली  पंचायत  राज  विधेयक  इस  प्रकार  का  बनाना  चाहिये  जिस का

 अरन्य  राज्य  अ्रतूक रए च्  कर  सकें
 |

 मैं  यह  बताने  के  लिये
 कि

 यह  विधेयक  उस  प्रकार  का  नहीं  बनाया
 जा

 सका है  दो  तीन  खण्डों  को  लेता  हूं  ।

 खण्ड २८  में  झरा  युक्त को  भ्रतिक्रमण  के  अधिकार  दिये  गये  हैं
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  उपबन्ध

 अ्रनुचित  है  ।  यह  अधिकार  area  को  दिये  जा  कर  जिला  न्यायाधीश  को  दिये  जाने  चाहियें  क्योंकि
 लोकतन्त्र में  ऐसे  अधिकार  न्यायपालिका  को  दिये  जाते  हैं  ।  आयुक्त  पहले  जिला  न्यायाधीश से  यह

 area
 1

 कि
 चूंकि  श्रमिक  पंचायत  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  है

 इसलिये
 इस  के

 अधिकार  ले  लिये

 जायें  |  इस  प्रकार  की  कुछ  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 खण्ड  १३  केਂ  द्वारा  मूल  भ्र घि नियम की  धारा ४६  का  संशोधन किया  गया  है
 ।

 इंस  में  पंचायत

 के  किसी  सदस्य  द्वारा  कर्तव्य  ठीक  प्रकार  से
 न

 करनें  पर  उस  को  पदच्युत  करने  का  अधिकार

 निर्धारित  प्राधिकारी  को  दिया  गया  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  प्राधिकारी  को  तानाशाही  के  अ्रधिकारों  से

 भ्रभिभूषिय किया  जा  रहा  है  ।  मै  चाहता  हूं  कि  किसी  सदर
 को

 हटाने  से  पूर्वे  उस  के  हटाने  के  बारे  में

 न्यायपालिका  से  रादेश  लेना  क्योंकि  मुझे  कुछ  ऐसे  मामलों  को  जानकारी  है  जिन  में  काल्पनिक

 कारणों पर  ही  सदस्य  को  पदच्युत  कर  गया  |

 धारा Ve  के  खण्ड  (2)  (=)  में  यह  दिया  है  कि  निर्धारित  प्राधिकारी किसी  व्यक्ति  को  लोकहित
 में  भी  हटा  सकता है  ।  यह  बड़ी  ही  अजीब  सी  बात  है  कि  पंचायत  राज  के

 शासक
 को  ही  कोई प्राधिकारी

 अपनी  इच्छा  से  निकाल  बाहर  करे  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  यह  कैसा  पंचायत  राज  है  ।  इन  सब

 उपबन्धों पर  ठीक  प्रकार  से  विचार  होना  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मेरा  नम्र  निवेदन  है

 कि  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  केਂ  प्रस्ताव  से  सहमत  हो  जायें  ।

 मझे  प्रसन्नता  है  कि  पंचायत  भ्र दाल तों  को  कुछ  अधिकार दिये  जा  रहे  मौर  मुझे  पुरी  तराशा  हैं
 कि  न्यायालयों की  तुलना  में  इन  पंचायतों में  शी  कर  तथा  ठीक  न्याय  होगा  ।  परन्तु  पंचायत  के  मसलों

 के  पुनरीक्षण  का  अधिकार  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट  को  दिये  गये  हैं  ।  मै  नहीं  समझता  माननीय  मंत्री

 यह  अघिकार  न्यायपालिका  को  देने  से  कयों  डरते  हैं  ।  मैँ  तो  समझता  हूं  कि  ऐसा  करने  का  केवल  यही

 कारण  है  कि  न्यायपालिका  द्वारा  किये  गये  HAS  हमारे  मन  के  नहीं  होते  न्  परन्तु  हमें

 लोकतन्त्र में  मनमानी  करने को  प्रोत्साहन नहीं  देना  चाहिये  ।  लोकतन्त्रीय  पद्धति  के  फलने  झूलने

 के  लियें  यह  आवश्यक  है  कि  कार्यपालिका  का  न्यायपालिका  पर  प्रभुत्व
 न  हो  जाये

 ।

 श्री दो  चे
 दुर्गा

 :
 :

 मैं
 न

 तो  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  कौर  न  ही  श्री

 रघुवीर  सहाय  की  बातों  से  सहमत  हुं  कि  इस  को  संयुक्त  समिति
 को

 सौ
 1

 क्योंकि  संयुक्त  समिति
 में  हम  विधेयक  में  सुधार  तो  कर  सकते  हैं  किन्तु  एक  श्रादशं  विधेयक नहीं  बना  सकते  इसलिये

 मेरा  मत  है  कि  इस  विधेयक  को  भ्रन्तरिम  विधेयक  के  रूप  में  पारित  कर  के  चार  महीनों  में  एक

 विस्तृत  विधेयक  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  जायें  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  में  गांव  गांव  तथा  सकील  पंचा  के  कार्यों

 की  परिभाषा नहीं  की  गई  है  ।  हमें  बताया  जाता  है  कि  इन  संस्थाओं  के  द्वारा  गांव  वासियों  को  हम

 स्वायत्त  शासन  का  शिक्षण  दे  रहे  हैँ
 |

 परन्तु  इस  प्रशिक्षण  की  एक  अवधि  होनी  चाहिये  |  wa  उन्हें

 प्रशिक्षण  लेते  पर्याप्त  वर्ष  बीत  चुके  हैं  परन्तु  अभी  तक  कोई  मह.वपूर्ण  अधिकार  नहीं  गये

 ह

 टा ाााााायााााानगानगायााामगााााा

 मूल  अंग्रेजी में
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 अब  सकल  पंचायतों  को  लीजिए  ।  गांव  वालों  पर  यह  बड़ा  भार  सा  डाल  दिया  गया  है  ।

 शुक  गांव  की  आवश्यकताओं  को  दूसरा  गांव  किस  प्रकार  समझेगा  ।  दोनों  की  अझ्रावश्यकताओों  में

 निश्चित  रूप  से  eat  होगा  |  कई  जातियां  रहती  होंगी  ।  कौर  इस  प्रकार  सर्किल  पंचायत  बना  कर

 हम  खिचडी  बना  देंगे  जो  किसी  ठीक  काम  art  योग्य  नहीं  होगी  |  मेरे  विचार  से  afer

 यतों  का  प्रयोग बड़ा  असफल  प्रयोग  रहा  है  मैं  नहीं  चाहता  कि  दिल्ली  के  गांवों  में  सकल  पंचायतों

 को  जनता  पर  लादा  जाये  ॥

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होती  यदि  पंचायती  array  को  कौर  अधिकार  दे  दिये  जाते  ।  श्री  रघुबीर

 सहाय  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  हमारे  देश  की  दस  प्रतिदिन  पंचायतें  भी  सुचारू  रूप  से  काम  नहीं  कर  रही

 यह  बड़ी  खेदजनक  स्थिति  है  कौर  मुझे  इसकी  कोई  श्राशा  नहीं  कि  इस  विधेयक  से  स्थिति  सुधर
 जायेगी ।

 नादिर  भरूचा
 :

 यह  तो  ठीक  हैं  कि  इन  पंचायती  भ्र दाल तों  को  कुछ

 कार  देकर  शुरुआत  करनी  है  किन्तु  देखना  यह  है  कि  ये  अधिकार  किस  ver  तक  दिये  जायें  ।  प्रत्येक

 राज्य  के  सामने  समस्या  यह  हैं  कि  बहुत  से  छोटे  छोटे  फौजदारी  के  मामलों  को  किस  प्रकार  जल्दी से

 जल्दी  तथा  कम  से  कम  खर्चें  पर  निपटाया  जाये  |  इसलिये  भ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  इन  भ्र दाल तों  को

 कुछ  अधिकार  दिये  जायें  ।  अन्यथा  किसी  भी  राज्य  को  उसके  यहां  होने  वाले  झगड़ों  का  निपटारा  करना

 एक  प्रकार  से  श्रसम्भत्र  हो  जायेगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  जहां  इन  को  कुछ  फ़ौजदारी

 अधिकार  दिये  जाने  वाले  हें  वहां  इस  विधेयक  में  से  कुछ  धा  रातों  को  जिनका  सम्बन्ध  प्रमादपुर्ण  कार्य

 जैसे  जीवन  के  लिये  घातक  रोगों  इरादी  का  फैलाना  आदि  से  निकाल  दिये  जाये ं।  जसे  कि

 पानी  संभरण
 करने  के  सावंत निक  क्षेत्र  जलदाय  आदि  पानी  दूषि  करने  तथा  जान

 बूझ  कर  हथियारों  से  किसी  को  आघात  पहुंचाना  शादी  बहुत  ही  गम्भीर  अपराध  हैं

 श्र  यदि  इन  शभ्रपराधों  का  निपटारा  इन  अदालती  पंचायतों  को  दे  दिया  तो  हो  सकता  है

 इनके  या  तो  बिल्कुल  ही  बच  ५ जायें  अथवा  उन्हें  थोड़ा  ही  दण्ड  मिले  |  हमारा  झ्रनुभव  यह  है  कि

 ये  पंचायती  भ्रदालतें  अ्रथवा  ग्राम  पंचायतें  शादी  न्यायिक  मामलों  के  निर्णय  करने  में  काफी  स्वतन्त्र

 नहीं  हैं  ।  यह  ठीक  हैं  कि  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  भ्र दा लत  यह  ठीक  समझती  है  कि

 किसी  ares  का  निर्णय  उपयुक्त  रूप  से  नहीं  हो  सकता  तो  उसे  वह  नियमित  अ्रदालत  को  भेज  सकती

 है  किन्तु  यह  काफी  नहीं  हैं  क्योंकि  प्रभावशाली  गम्भीर  अपराधों  के  मामलों  अपना  प्रभाव
 डाल  कर  मामले  को  निपटाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 इसलिये  मेरा  विचार  है  कि  धाराएं  जैसे  कि  ३५२,  UG WIT FXG ३५७  जिनका  सम्बन्ध  अपमान

 अतिक्रमण  के  छोटे  छोटे  मामले  wife  से  हैं  इन  अदालतों  को  परीक्षण  के  लिये  दिये  जा  सकते  हैं

 दोष  धाराओं  को  इस  विधेयक  में  से  निकाल  दिया  जाये  ।  इसलिये  अन्त  में  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि

 इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 ह. श्री  खाडिलकर  :  इस  विधेयक  का  अध्ययन  करने  के  मैँ  तो  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचा  हूं  कि  गांवों  में  पंचायत  राज  की  स्थापना  करने  का  अभिप्राय  वहां  गुंडा
 राज्य

 की
 स्थापना

 करना है  ।  गांवों  में  जातिवाद  का  aa  तक  जोर  हैं  ।  मैं  तो  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  यही  सुझाव

 दूंगा  कि  ott  कुछ  समय  तक  गांव  पंचायतों  को  प्रशासकीय  तथा  इस  प्रकार  के  अ्रधिकार
 न

 देकर  उन्हें

 समाज  गांवों  की  सफाई  शादी  करने  के  अधिकार  देकर  ही  काम  करने  दें
 ।

 मुझे  तो  यह  देखकर

 बड़ा  भ्राइचर्य होता  है  कि  जब  बड़े  बड़े  शहरों  जहां  कि  सभी  देशों  के  लोग  रहते  हें निकाय

 ये  छोटे ee
 एं  सचिव  नहीं

 गर

 सकती
 है

 तो  सह  अता  मरे

 ग

 ee  सकती  है  को

 fae  अंग्रेजी  में



 २६४  दिल्ली  पंचायत राज  विधेयक  ११  FEXE

 [at  खाडी  %  q

 छोटे  गांव  किस  प्रकार  अपने  अधिकारों  का  सही  सही  उपयोग  कर  सकेंगे  ।  गांवों  में  न्याय  जाति

 के  व्यवितयों  के  प्रभाव  शादी  के  आधार  पर  किया  जाता  है  यहां  तक  कि  कभी  शराब

 का  प्रभाव भी  न्याय  के  मामलें  में  अरपना  प्रभाव  रखते  हैं  ।

 मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  इस  उपबन्ध  को  वापिस  ले  लिया  जाये  किसी  भी  ग्राम  पंचायत

 को  न्यायिक  afar  न  दिये  जायें  ।  तरन्त  में  मैं  यही  निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  विधेयक

 के  संशोधन  वाले  भाग  को  वापिस  ले  लें  और  इन  पंचायतों  को  समांज  सेवा  अभिकरणों  के  रूप  में  काम

 करने  दें  तथा  इस  प्रकार  का  अनुभव  प्राप्त  करने  दें
 ।

 aft  Ho  ला०  द्विवेदी  उपाध्यक्ष  मुझे  दो  चार  बातें  कहनी  हैं  ।  हम  ग्रामीण

 जीवन  का  शभ्रनुभव  किये  बिना  यहां  गांवों  के  लिये  कानून  बनाते  हैं  ।  इस  कारण  बड़ी  बड़ी  परेशानियां

 हो  जाती  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  न्याय  पंचायतें  लेकिन  हालत  यह  है  कि  गुंडा  ऐलीमेंट  चुनाव  में  प्रा  जाता  हैं

 वे  लोग  लाठी  के  बल  पर  जाते  हैं  ।  भाग  लगा  देने  की  धमकी  से  चुनाव  जीत  जा  हैं  शौर  सरपंच

 बन  जा  |  हैं  ।  मैं  झापके  सामने  एक  गांव  की  पंचायत  का  हाल  रखना  चाहता  हूं  ।  जरिया  ग्राम  की  न्याय

 पंचायत  में  एक  areal  के  खिलाफ  सरपंच  ने  दिया  |  उसके  दल  वालों  ने  सरपंच  को  उसकी

 कुर्सी  से  उठा  लिया  उसके  पैर  एक  रस्सी  से  बांधे  में  बांध  कर  उसे  दौड़ा  ।  हुए  नदी

 के  किनारे  ले  गये  प्रौढ़  सरपंच  लुढ़कता  हु  चला  गया,प्नौ  नदी  पर  जाकर  उसके  टुकड़े टुकड़े  करके

 नदी  में  फेंक  दिये  गये  ।  जरगर  सुप्रीम  कोर्ट  के  या  हाईकोर्ट  के  किसी  न्यायाधीश  की  यह  हालत  हुई

 होती  तो  सारे  हिन्दुस्तान के  गरबा  में  तहलका  मच  जाता  ।  लेकिन  आपको  इस  घटना  की  खबर

 तक  नहीं  पहुंची  ।  गांव  पंचायतों  के  पास  कोई  पुलिस  नहीं  उनके  पास  किसी  किस्म  की  सहायता  नहीं

 है
 प्रौढ़

 जब  वह  न्याय  करने  बैठते  हैं  तो  उनके  पास  न्याय  का  ज्ञान  नहीं  वह  क्रिमिनल  परोसी  ज्योत

 कोड  या  पीनल  कोड  को  नहीं  जानते  |  जब  तक  कि  श्राप  उनके  लिये  कोई  क्वालिफिकेशन  नहीं  रखते

 त  तंक  वह  इस  काम  को  कर  सकेंगे  इसमें  मुझे  शंका  हैं  ।  लेकिन  यदि  यह  अधिकार  ही  हैं  तो

 जबर
 तक  उनको  किसी  प्रकार  का  प्रोटे  अशन  नहीं  देंगे  तो  इस  कानून  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।

 जैसा  मेरे  मित्र  ने  कहा  यह  पंचायत  राज्य  न  होकर  गुंडा  राज्य  स्थापित हो  जायेगा  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  उनके  सिद्धान्त  a  आदर्श  तो  भ्रच्छे  हैं  लेकिन

 उनको  व्यावहारिक  रूप  देने  में  जिन  चीजों  की  आवश्यकता  है  नगर  वह  उनको  नहीं  करते  तो  कामयाबी

 नहीं  हो  सकती
 |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  इस  पहलू  पर  भी  विचार  कर  लें  ।

 श्री  पहाडिया  माधापुर
 रक्षित

 अनुसूचित
 :

 उपाध्यक्ष  कभी  हम

 दिल्ली  पंचायत  राज्य  विधेयक के  गरे  में  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 साथ  ही  दूसरा  विचार  यह  भी  है  कि  इस

 विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  के  सुपुर्दे  कर  दिया  जायें  ।  मैं  नहों  समझ  पाता कि  किस  विचार  काਂ

 समर्थन  करूं  |

 जिस
 विधेयक  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  वह  पूर्ण  नहीं  मालूम  होता  ।  दिल्ली  में  जो  बात  होती  हैं

 उसका  हिन्दुस्तान के  सारे  राज्यों  पर  पड़ता  है  ।  यहां  पर  हम  जो  पंचायत  राज्य  एक्ट  बनायेंगे

 दूसरे  राज्य  उसकी  नकल  करेंगे
 ।

 हम  गांवों  में  पंचायतों  को  विकास  का  काम  देने  जा  रहे  न्याय

 का  कौर  बहुत  सा  काम  देने  जा  रहे  हैं
 ।

 तो  क्या  यह  उचित  होगा  कि  जो  विधेयक  विकास  के  विचार

 के  पहले  बना  था  उसको  यहां  पास  किया  न  ही  यह  उचित है  कि  इसको  प्रवर  समिति
 ने  सुपुर्दे  पय  जाये

 ।  क्योंकि  इसमें  जो  विकास  का  विचार
 है  वह  नहीं  सकेगा  ।  मैं  नहीं
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 जानता  कि  इसको  वापस  लने  का  प्रोविजन हूं  या  पर  मेरे  विचार  से  तो  इसे  वापस  ले

 लेना  चा।हए  दूसरा  ब  बिल  लाना  We  ड्राप  उसका  कुछ  भी  नाम

 शर  वह  सारे  के  लिए  हो  ।  यद्यपि  संविधान  के  wae  इसको  गृहमंत्री  ही  पेश

 करेंगे  पर  होना  तो  यह  चाहिए  कि  इसको  विकास  मंत्री  पेश  करें  उस  विधेयक  में  पंचायत  को  न्याय

 का  एग्जीक्यूटिव  का  are  पुलिस  का  काम  न  दिया  क्योंकि  sere  पंचायतें  न्याय  कौर  शासन  करेंगी

 तो  का  काम  जो  हम  उनको  देने  जा  रहे  हैं  उसको  नहीं  कर  उस  हालत  में  वे  सफाई  स्वास्थ्य
 शाद  तरक़्की  के  कामों  पर  ध्यान  नहीं  दे  सकेंगी  ।  मैं  चाहता  हूं  are  इंडिया  बेसिस  पर  यहां  यह

 कानून  बनना  चाहिए  वह  न  केवल  दिल्ली  के  लिए  हो  बल्कि  सारे  देश  के  लिए  हो  ।

 मेरे  पास  समय  कम  बाप  इजाजत  दें  तो  मैं  इस  पर  कुछ  कौर  भी  प्रकाशा  डाल  सकता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जो  वक्त  कर  किया  है  उसकी  पाबन्दी  होनी  चाहिए  |  कुछ

 अर कह  लीजिये  |

 श्री  पहाड़िया  चूंकि  यह  विधेयक  हमारे  सामने  विचारो  प्रस्तुत  हमें  यह  विचार  करना  है

 कि  जो  धारायें हम  संशोधित  करने  जा  रहे  हैं  वह  कहां  तक  ठीक

 wal  हैदराबाद  में  पट्टन  जगह  पर  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  ने  एक  कैम्प  किया  |  उसमें  हमने

 विकास  कोआपरेटिव  दिक्षा  पर  भी  विचार  किया  ।  जब  हम  वहां  विचार

 कर  रहे  थे  तो  जब  हम  विकास  पंचायत  पर  जाते  थे  तो  ऐसा  लगता  था  कि  मगर  हमें  कोआपरेटिव

 सोसाइटीज़  को  सफल  बनाना  हैं  तो  पंचायत  की  मदद  लेनी  हमें  गांवों  में  स्कूल  जारी  करने

 हैं  तो  भी  हमको  पंचायत  की  मदद  लेनी  पड़ेगी  ।  अब  पंचायतों  में  प्रकार  नहीं  होंगे  ।  पंचायतों  में  गांव

 का  चने  हुए  नुमाइन्दे  होंगे  शौर  वही  सारा  शासन  करेंगे  |  लेकिन  सवाल  है  कि  जिन  पंचायत  के

 मेल  रों  को  हम  गांव  की  सारी  जिम्मेदारी  देने  जा  र  हे  जिनको  हम  प्यार  स्थानीय  विकास  का

 स्थानीय  प्रशासन  का  काम  स्थानीय  न्याय  का  दायित्व  देने  जा  रहे  हैं  क्या  उनके  लिए  हमने  कोई

 कार्बालयत  का  स्तर  भी  रखा  है
 ।

 झगर  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तो  जो  कानून  हम  बनायेंगे वे  किता
 र  य  स

 में  ही  रह  जायेगा  |  क्योंकि
 उस

 कानून  का  मंशा  वह  मेम्बर  नहीं  समझ  पायेंगे  |  सम्भव  हो  सके  तो

 इन  मेम  रों  के  लिए  शिक्षा  की  कुछ  क्वालिफिकेशन  रखनी  चाहिए  जिससे  कि  उनको  मालूम  हो  सके  कि

 उनके  लिए  क्या  कानून  बनाया  गया  है  र  उनको  क्या  करना है  |

 श्री  झुनझुनवाला  :
 उपाध्यक्ष  यह  एक  रिवाज  सा  हो  गया  हैं  कि  हम  सारा

 दोष  गांव  वालों  पर  डालने  के  लिये  तैयार  हो  जाते  हम  लोगों  कं  अपनी  तरफ  भी  देखना  चाहिए कि

 हम  लोग  लीगलाइज्ड  वे  से  किस  तरह  से  काम  करें  कहां  कहां  करें  ।  जैसा  हमारे  भाई  पंडित  ठाकुर

 दास  जी  ने  कहा  कि  यह  जो  पंचायतें  चल  रही  हैं  वहू  चलती  रहें  ।  परन्तु  यदि  हम  कोई  भी

 मेंट  लाकर  ऐसा  पंचायत  राज  बिल  बनाना  चाहते  हैं  जिसमें  कि  गांव  वालों  को  अपने  काम  करने  की

 स्वाधीनता  मिलें  x  वे  काम  कर  तो  इसके  लिये  यह  एक  बड़ा  बरच्छा  मौका  है  |  एक  बिल  हमारे

 सामने  यहां  दिल्ली  में  पाया  ear  है  कौर  पार्लियामेंट  को  afar  है  कि  उस  बिल  को  सांगोपांग  रूप

 से  नीचे  जो  कि  दूसरे  राज्यों  के  लिये  भी  अनुकरणीय  हो
 ।

 हमारे  भाई  शर्मा  जी  जो  कि  बहुत  कानूनी  हैं

 कहतें  हैं  कि  यह  तो  स्टेट  लेजिस्लेचर  का  काम  है
 ।

 परन्तु  मैंने  इनको  कहा  कि  यह  स्टेट  का  काम  यह

 बात  तो  ठीक  परन्तु  हम  यह  चाहते  जैसा
 कि

 मेरे  भाई  श्री  रघुवीर  सहाय  ने  कहा  . . .

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  उन्होंने  को  इजाजत  दे
 दी

 है  कि  उन  की  राय  पार्लियामेंट  में

 बता  दी  जाये  ?
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 श्री  रुनझुन  वाला
 :

 उन्होंने  ae  कि  हमें  तो  बोलने  के  लिये  समय  नहीं  मिलेंगे  मेरी

 ड्राप  दें  ।  किन्तु  मैं  उन  का  विरोध  हूं  श्र  मैं  श्री  रघुवीर  सहाय  का  अ्रनुमोदन  करता  हूं
 ।

 अगर  हम  चाहते  हैं  कि  गांव  वालों  को  वास्तव  में
 ल  भ

 तो  हमें  अच्छी  तरह  से
 विचर

 कर  के

 यत  राज  बिल  बन.ना  चाहिये  ।  यह  नहीं  करना  चाहिये  कि  एक  ही  हफ्ते  में  इस  काम  को  कर  दिया

 जाये  ।  अगले  सेशन  तक  तरह  सोच-विच  र  कर  के  इस  प्रकार  का  बिल  लाया  ताकि  गांव

 वालों  को  वास्तव  में  लाभ  हो  ।  श्री  खाडिलकर  कहते  हैं  कि  वे  लोग  बदमाश  चोर  हैं  ।

 उन्होंने  सब  तरह  के  एडजेक्टिव  उन  के  लिये  इस्तेमाल  कर  डाले  हमें  भी  गांवों  में  जाने  का  मौका

 मिला  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  श्री  भागंव  ने  भी  कहा  है--कि  वे  जो  ag  भी  काम  करते

 उस  के  लिये  हमारी  पोलीटिकल  पार्टीज  रिस्पॉसिबल  हैं  ।  वे  लोग  वापस  में  लड़ते  यह  सब  ठीक

 लेकिन  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  राज्यों  में  मिनिस्टर  site  चीफ़  मिनिस्टर  भी  पदों  के

 लिये  लड़ते  हैं  कौर  उन  में  मत-मदें  चलते  हैं  वे  मत-भेद  गांवों  तक  पहुंच  जाते  हैं  ।  जैसा  कि  श्री

 रघुवीर  सहाय  ने  सुझाव  दिया  है  we  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  भी  कहा  इस  प्रकार  की  पंचायतें

 बनाई  जानी  जो  कि  पोलिटिकल  पार्टीज़  से  एक  दम  अलग  रहें  गवर्नमेंट  के  ऊपर  के

 अआफ़िशियल्ज़  से  भी  उन  का  कोई  सम्बन्ध  न  रहे  ।  इस  प्रकार  टुकड़े  टुकड़े  कर  के  बिल  लाने  से  गांव

 वालों  को  फायदा  होने  के  बजाय  नुकसान  होने  की  अधिक  सम्भावना  है  कौर  जितनी  बुराइयां  हम

 लोगों  में  वे  सब  बुराइयां  नीचे  भी  खूब  ज़ोर  से  जड़  पकड़  लेंगी  ।  उन  पंचायतों  को  गांवों  की  झ्राथिक

 उन्नति  की  योजनायें  बनाने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  ale  दूसरी  ्  भी  उन  को  दी  जायें  ।

 यह  ठीक  है  कि  आरम्भ  में  वे  लोग  गलतियां  लेकिन  कुछ  गलतियां  कर  के  ही  सुधार  होगा
 |

 नगर  हम  इस  प्रकार  का  कोई  बिल  नहीं  तो  जितनी  बुराइयां  यहां  पर  वे  सब  गांवों  में  भी

 प्रवेश  करेंगी  उन  लोगों  का  बहुत  नुकसान  होगा  ।

 जनाब  सभापति  मैं श्री  जीत  fag  :

 श्राप  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  श्राप  ने  मुझे  भी  टाइम  दिया  है  ।  श्री  रघुवीर  सहाय  ने  जो  अ्रमेंडमेंट

 रखा  में  उस  को  सपाट  करता  हूं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्दे  किया

 जाय  खूब  सोच-विचार  के  बाद  बगलें  सेशन  तक  इस  बिल  को  लाया  जाय  ।

 श्री  खाडिलकर  श्री  द्विवेदी  ने  पंचायतों  की  बहुत  सी  heat  का  जिक्र  कियां  है  कौर  कई

 मिसालें  भी  दी  हैं  ।  पंजाब  में  भी  इस  तरह  की  बहुत  सी  मिसालें  हैं  ।  लेकिन  मैं  ser  करना  चाहता

 हूं  कि  हम  सारे  हिन्दुस्तान  में  कहते  रहे  हैं  कि  हम  ने  यहां  पर  पंचायत  राज  कायम  करना  है  कौर

 हम  ने  एक  डेमोक्रेटिक  सिस्टम  को  चलाना  है  ।  इसलिये  चाहे  मक्खी  ही  क्यों  न  हम  को  निगलना

 ही  पड़ेगी  ga  सिलसिले  में  तजुर्बा  करने  के  लिये  यह  पंचायत  राज  बिल  लाया  गया  है  ।  यह  एक

 रौशन  मीनार  का  काम  देगा  कौर  जो  तजुर्बा  किया  जा  रहा  उससे  हम  नतीजा  निकालेंगे  कि  क्या

 सारे  हिन्दुस्तान  में  पंचायत  राज  कायम  करना  ज़रूरी  है  या  नहीं  ।

 इस  बिल  के  स्टेटमेंट  साफ़  श्राबजेक्ट्स  एण्ड  रिजर्व  में  बताया  गया  है  कि  पंचायत  को  सौ

 रुपया  जुर्माना  करने  का  हक  होगा  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  रकम  बहुत  ज्यादा  है  ।  सब  जानते

 हैं  कि  गांवों  में  गुटबन्दी  होती  है
 ।

 कोई  भी  घर  पोलिटिकल  झ्राइडियालोजी  से  wet  नहीं  है  ।  हर

 एक  आदमी  किसी
 न

 किसी  पोलीटिकल  पार्टी  से  मिला  जुला  होता  है  ।  इसी  तरह  पंचायतें  भी

 टिकल  पार्टीज़  का  शिकार  हैं
 ।

 मगर  हम  उन  को  सौ  रुपया  जुर्माना  करनें  की  इजाज़त  देते  तो

 वहां  बड़ी  श्राप-धापी  होगी
 ।

 वे  चाहे  जिस  को  जुर्माना  करते  रहेंगे
 ।

 मैं  यह  पूछने  की  इजाज़त  चाहूंगा
 कि

 क्या  हमारे  गांवों  में  ऐसे  लोग  जो  सौ  रुपया  देने  की  हिम्मत  रखते  हैं  ।  राज-कल  के  ज़माने  में

 इतनी  महंगाई  खाना  खाने
 को

 नहीं  मिलता  है  ।  शहर  में  भी  ऐसे  लोग  कम  जो  कि  सौ  रुपया

 जुर्माना  दे  सकते  तो  फिर  गांवों  में  ऐसे  आदमी  कहां  होंगे  ere  कोई  जुर्माना  रखना  तो  वह  दस

 रुपये  तक  रख  दिया  जाये
 ।

 उस  से  ज्यादा  रखना  ठीक  नहीं  है  ।
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 मैं  इस  सुझाव  को  भी  सपोर्ट  करता  हूं  कि  सरपंचों  ae  की  कुछ
 न

 कुछ  मिनिमम

 लिफिकेशन्ज़  रखी  जायें  ।  sere  न  रखी  तो  वे  लोग  सरापा-धापी  कर  सकते  हैं  ।  उन  लोगों

 में  was  बहुत  कम  है  ।  इस  लिये  वे  दूसरों  पर  कीचड़  उछालना  तरह  तरह  की  नाजायज़

 बातें  करना  जानते  हैं  ।  वहां  शराब  का  भी  इस्तेमाल  होता  है  नाजायज़  तौर  पर  बेगार  भी  ली

 जाती  है  ।  गांवों  में  कास्टिज्म  भी  मौजूद  है  ।  जिस  areal  की  मदद  करनी  होती  उस  से  दस  पन्द्रह

 दिन  काम  करा  लिया  जाता  है  ।  दूसरा  चा  है  कितना  अच्छा  लेकिन  उस  के  खिलाफ़  तरह

 तरह  की  चर्चा  की  जाती  है  उस  पर  तरह  तरह  के  इल्जाम  लगाये  जाते  हैं  ।  इस  लिये  यह  जरूरी

 है  कि  उन  लोगों  के  लिये  एजूकेशन  का  कोई  tess  हो  ।

 पंचायतों  में  हरिजनों  को  पूरी  नुमायंदगी  मिलनी  चाहिये  ।  arene  हरिजनों  को  नुमायंदगी

 नहीं  दी  जाती  है  ।  ग्राह्य  में  एक  बिल  भरा  रहा  जिस  में  को-अ्राप्शन  रखी गई  है  ।  जहां  कहीं  भी

 इलैक्शन के  ज़रिये  हरिजनों  को  नुमायंदगी  न  वहां  को-्राप्शन  होना  निहायत  लाजिमी  है  ।

 हम  ने  पंचायतों  को  बहुत  ज्यादा  gash  देने  की  सोच  रखी  है  ।  मेरे  दिमाग़  में  यह  उलझन  जाती

 है  कि
 अगर  हम  इन  पंचायतों  को  बहुत  ज्यादा  पावज  तो  फिर  थाने  थानेदार किस  लिये

 पंचायत  वाले  तो  अपनी  मरज़ी  से  किसी  को  निकम्मा  किसी  को  अच्छा  ठहरा  ने  हैं  ।  अगर  पंचायतों

 को  इतनी  पावज़े  देनी  तो  क्या  पुलिस  सेवा  समिति  बन  कर  रह  या  उस  का  भी  कोई

 श्री  यादव  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  ore  जो  पंचायत  राज  विधेयक

 प्रस्तुत  उस  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हं  कि  जहां  तक  सही  मायने  में  पंचायत  राज  कायम  करने

 का  सम्बन्ध  वह  विधेयक  पूर्ण  है  ।  €  तारीख  को  राष्ट्रपति  जी  के  झ्र भि भाषण  में  एक  निर्देशन
 था  कि

 ag  सरकार  गांव  पंचायतों  को  ates  से  अधिक  भ्रख्तियारात  देगी  are  पंचायतें  ही  सही

 मायने  में  नये  जनतंत्र  की  स्थापना  कर  सकेंगी  प्रौढ़  उन  के  द्वारा  ही  हमारा  नियोजन  का  काम  क्या

 जायगा
 |

 परन्तु  जब  हम  इस  विधेयक  को  देखते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  जिस  तरह  से  कानून  उत्तर

 पंजाब  प्रौढ़  राज्यों  में  उन  की  ही  नकल  यहां  की  जा  रही  है  ।  इस  विधेयक  में  ak

 उत्तर  प्रदेश  के  पंचायत  राज  कानून  में  कोई  विशेष  नहीं  है  ।  यह  जो  विधेयक  प्रस्तुत  उस

 में  केवल  न्याय  अदालतों  की  भ्रांत  ही  अधिक  ध्यान  दिया  गया  है
 ।

 जहां  तक  पंचायत  के  दूसरे  ay

 का  प्रदान  उस  तरफ़  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया गया  है  ।  RaUe  के  पंचायत  राज  एक्ट  में

 जब  हम  ग्राम राज  के  तत्व  को  खोजते  तो  हम  उस  में  कुछ भी  नहीं  पाते  बल्कि  हम  पाते

 हैं कि  इस  सारे  विधेयक  की  ax  एक  at  तो  वह  है  अथारिटी
 |

 प्रैसक्राइब्ड  श्राथोरिटी  कौन  है  ?  प्रैसक्राइब्ड  ग्रा थो रिटी  चीफ  कमिश्नर  कलेक्टर  है  और

 वे  सब  सरकारी  नौकर  हैं  जो  कि  उनके  मातहत  हैं  गोया  यह  जो  पंचायत  राज  एक्ट  ये  जो  ग्राम ~
 सभा यें  ये  जो  न्याय  अदालतें  हैं  वे  सब  चीफ़  कमिश्नर  की  धूरी  पर  घूमेंगे  ate  उसी  के  मातहत

 रहेंगी  ।  उनको  कोई  अधिकार  नहीं  मिल  रहे हैं  ।  अगर  हम  चाहते  हैं  कि  ग्राम  स्वावलम्बी  बनें

 सही  मानों  में  बनें  तो  हमको  ग्राम  को  कौर  अधिकार  देने  होंगे  श्र  इस  भी  ध्यान  देना

 चाहिये  कि  ग्राम  सभाझों  के  जो  सदस्य  चुने  जायेंगे  वे  कैसे  चुने  उनके  चुनाव  का  क्या  ढंग

 होगा ?

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वहां  पर  कुछ  गलत  लोग  चुन  कर  चलें  जाते
 एक

 तरह  से  गुड़ा  राज  वहां  कायम  हो  जाता  है
 ।

 इसकी  जिम्मेवारी  किस  पर  है
 ?

 पंचायत  राज्य
 को  ह्म

 दोष  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  जहां  तक  पंचायत  राज  कायम  करने  का  प्रदान  इसमें
 दो

 रायें  नहीं  हो  सकती

 हैं  कि  यह  कायम  होना  चाहिये  ।  कोई  भी  चीज़  कितनी  भी  भ्रमणी  क्यों
 न

 उसको
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 dt  से  नहीं  किया  जायगा  तो  उसका  नतीजा  अच्छा  निकलने  की  sare  नहीं  की  जा  सकती  है  कौर

 उसकी  जो  झ्रात्ा  है  वह  मर  जाती  है  दूसरे  ढंग  की  ही  चीज़  हमारे  सामने  है  ।  इस  वास्ते

 सब  से  पहले  मैँ  समझता  हूं  हमको  चुनाव  की  पद्धति  की  कौर  ध्यान  देना  होगा
 ।

 चुनाव  किस

 से  होते  हैं
 ?

 चुनाव  हाथ  उठा  कर  होते  हैं  ।  गांवों  में  ज्यादातर  गरीब  लोग  को  हरिजन  लोग

 रहते  हैं  ।  हरिजनों  के  प्रतिनिधित्व  की  बात  भी  राज  की  जाती  है  ।  परन्तु  यदि  उसी  तरह  से

 जिस  तरह
 से

 पालियामेंट  कौर  असेम्बली  के  लिये  चुनाव  होते  हैं  कौर  गुप्त  ढंग  से  होते  उसी  तरह

 से  वहां  भी  हों  तो  काफी  भ्रच्छे  नती  ने  निकलने  की  ara  at  जा  सकती  है  ।  इससे  शायद  हरिजनों

 को  विशेष  स्थान  देने  की  ज़रूरत  भी  महसूस  न  हो  कौर  न  ही  गलत  ढंग  से  लोग  चुन  कर  जायें
 ।  इससे

 वही  लोग  चुन  कर  की  सकते  हैं  जो  सार्वजनकि  सेवा  में  विश्वास  करते  हैं
 ।

 जन-सेवी

 हैं  प्रौढ़  जिन  पर  लोगों  का  विश्वास  होगा  जिन  के  बारे  में  यह  भी  पता  होगा  कि  ये  ईमानदारी

 के  साथ  काम  करेंगे  |  इस  तरीक़े  से  ऐसे  ही  लोग  ग्राम  सभाओं  ग्राम  पंचायतों  में  चुन  कर

 सकेंगे  |  परन्तु  मुझे  अफ़सोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  कौर  न  सरकार  का
 न

 ही  अधिक

 माननीय  का  ध्यान  गया  है  ।  इन  लाइंस  पर  इस  बिल  में  तरमीम  किया  जाना  मेरे  विचार

 श्रावक  था  ।

 जहां  तक  ग्राम  पंचायतों  का  प्रदान  है  ait  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जो  वहां  का

 दारोगा  होता  है  उस  पर  पंचायत  के  लोगों  की  जीवन  रक्षा  का  दायित्व  होता  मैं  देख  रहा  हुं  कि

 जन-प्रतिनिधियों  के  बीच  एक  कौर  भरो  दूसरी  कौर  राज-क्मचारियों  के  अधिकारों  के
 लिये  रस्साकशी

 चल  रही है  ।  राज-कर्मचारी यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  जन-प्रतिनिधियों  के  हाथ  में  प्रतीक  अधिकार

 ग्राम  पंचायतों  को  अधिक  अधिकार  मिलें  ।  जहां  जहां  भी  ग्राम  पंचायतें  कायम  होती  हैं  वहां  वहां

 प्रधान  अवश्य  होते  हैं
 ।

 उनको  कोई  भ्र धि कार  दिये  जाते  हैं झर  न
 ही  वे  प्यार  को  सुरक्षित  अनुभव

 करते  हैं  ।  उनके  अ्रधीन  वहां  के  छोटे  छोटे  कमंचारी  भी  नहीं  होते  हैं  ।  ग्राम  पभाश्रों  से  सम्बन्धित

 अधिकारी  होते  हैं  वे  लेखपाल  या  पटवारी  दौर  पंचायत  का  सेक्रेटरी  होते  हैं  ।  इन  तीनों

 प्राधिकारियों  के  ऊपर  न  ग्राम  पंचायत  का  सामूहिक  रूप  से  शर  न  अकेले  प्रधान  का  ही  कोई

 कार  होता  है  ।  जरगर  ग्राम  पंचायत  या  उसका  प्रधान  यह  माद्दे  कि  सेक्रेटरी  की  ट्रांसफर  हो  जाये  तो

 यह  भी  नहीं  होता  है  ।  उसकी  शिकायत  पर  तबादला  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मगर  वह  चाहे  किः
 चौकीदार  को  हटा  दे  तो  वह  उसे  भी  नहीं  हटा  सकता  है  ।  इस  वास्ते  जब  तक  इन  तीनों  अ्रधिकारियों

 को  ग्राम  सभा  के  मातहत  नहीं  किया  जब  तक  ग्राम  सितारों  को  कौर  कुछ  अ्रघिकार  शौर  अधिक

 झा धिक  सरकारी  सहायता  उन  टैक्सों  में  से  जो  वहां  पर  एकत्र  किये  जाते  नहीं  दी  जाती

 या  उनका  एक  कच्छ  खासा  हिस्सा  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  मैं  समझता  हूं  पंचायतों  को  कायम  करने

 का  कोई  नहीं  है  ।

 यदि  श्राप  सही  मानों  में  पंचायतों  के  हामी  सही  मानों  में  चाहते  हैं  कि  ग्राम  पंचायतें  see

 तरह  से  काम  करें  कौर  उनके  ज़रिये  देश  की  तरक्की  देश  का  निर्माण  तो  उन्हें  aa

 ates  अधिकार  देने  साथ  ही  साथ  नियोजन  जो  राज  श्राप  ऊपर  से  चलाते  है

 उसको  नीचे  ग्राम  पंचायतों  के  ज़रिये  भ्रापको  चलाना  होगा
 ।

 साथ  ही  साथ  नौकरशाही के  हाथों
 से  अधिकारों  को  छीन  करके  ग्राम  पंचायतों  को  श्रापको  देने  होंगे  ।

 अब  में  धारा  ४४  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  इसके  अन्तर्गत  प्रेसक्राइव्ड  श्राथोरिटी

 को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  घारा  Fok  ११०  के  श्रन्तगंत  दंडित  व्यक्तियों को  ग्राम  सभा

 के  सदस्य  बनन  सरे  रोक  सके
 ।

 उनको  वोट  देने  का
 ४  अधिकार  नहीं  दे  क

 दूर  पे  धारा  के  मुताबिक  ॥



 a
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  कानून  के  बहुत  से  विशेषज्ञ  बैठे  हुए  हैं

 कौर  माननीय  मंत्री  महोदय  स्वयं  प्रेक्टिस  भी  कर  चुके  उनको  मालूम  होगा  कि  धारायें

 Fok  भ्र  ११०  जाब्दा  फौजदारी  जो  हैं  वे  किसी  सब़्सटेंटिव  हन प्राफस  के  किसी  को  सजा

 नहीं  दिलवा सकती  हैं  ।  ये  केवल  are  मिचौली  की  धारायें  हैं  और  इनके  बारे  में  मैं  यह  भी  कह

 सकता  हुं  कि  ये  संविधान  के  प्रतिकूल  पड़ती  हैं  ।  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  इन  धाराओं  के  मातहत  जब

 पुलिस  मोमबत्ती  या  दियासलाई  या  एक  बीड़ी  का  बंडल  मिनिस्टर  को  दिखा  देते  हैं  तो  अभियुक्त

 को  एक  साल  की  सज़ा  सुना  दी  जाती  है  ।  इस  तरह  की  ate  मिचौली  लोगों  के  साथ  नहीं  होनी

 चाहिये  |  gok  ११०  के  अंतगर्त  सज़ा  पाये  हुए  लोगों  को  उनके  वोट  के  अधिकार  से

 करना  या  उनके  सदस्य  चुने  जाने  पर  रोक  लगाना  ठीक  नहीं  है  पर  भी  ध्यान  दिये  जाने

 की  आ्रावद्यकता है

 अन्त  में  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  अराज  जो  यह  टेंडेंसी  चल  रही  है  कि  सरकारी

 अधिकारियों  के  हाथ  are  ज्यादा  मज़बूत  किये  इसको  रोका  जाना  चाहिये  ज्यादा  से

 ज्यादा  पंचायतों  को  दिये  जाने  चाहियें  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 में
 विधेयक

 को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्दे  करने  के  प्रस्ताव  का
 सेन  करता हूं

 ।
 श्री  रघुवीर  सहाय  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  कारण  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  यह  पंचायतों

 व्य  मा  ला गत  हानिकर  ae  ह  मेहतन  सा प  ने  भ  इस  पर  सव स्तर

 विचार  कर  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  हैं  कौर  कई  एक  राज्य  सरकारों  नें  उन  सिफारिशों  पर  विचार

 करके  विधान  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।

 मेरे  विचार  में  इस  प्रकार  के  भ्र पूर्ण  विधान  से  कुछ  लाभ  नहीं  पहुंच

 सकता  कौर  विधान  के  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  |  यहां  कहा  गया  है  कि  पंचायतों को

 छोटे-छोटे  फौजदारी  मामलों  के  fia  करने  के  भी  अधिकार  दिये  जाने  चाहए  ।  लेकिन साथ  ही
 खंड  १६  द्वारा  जो  मूल  विधेयक  में  संशोधन  किया  जा  रहा  उसमें  यह  भी  कहा  है  कि  जिन  लोगों

 को  किसी  qa  में  तीन  वर्ष
 की

 कैद  हो  चुकी  waar  जिन  पर  पंचायती  अदालत  द्वारा  चोरी

 के  झ्रारोप  में  जुर्माना  हो  चुका  होगा  या  जो  लोग  जुए  के  क़ानून  के  प्रस्तुत  पहले  सजा  पा  चुके

 उनके  मामलों  की  सुनवाई  पंचायत  अदालत  नहीं  करेगी  ।  यहां  यह  व्यवस्था की  जा  रही  है

 कि  पंचायत  भ्र दाल तें  कुछ  छोटे-छोट  मुक़दमे लिया  करेंगी  ।  जब  अगप  उन्हें  श्रीनगर दे  ही  रहे  हैं  तो
 फिर  इन  प्रतिबन्धों  को  क्यों  लगाया  जा  रहा  है  कि  द्रमुक  व्यक्ति  सजा  काट  चुका  है  या  नहीं  ।

 afar  पंचायत  अदालतें  छोटे-छोटे  मामले  ही  तो  लेंगी  ।

 दूसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  उसका  सम्बन्ध  खंड  १८  से  जिसके  द्वारा  मूल

 नियम  में  धारा  ८३  के  परिचित  धारा  ८३  जोड़ी  जा  रही  इस  उपबन्ध  के  द्वारा  मुख्य  भ्रायुक्त

 किसी  पंचायती  अदालत  को  भंग  कर  सकता  है  यानी  उसके  सारे  अ्रधिकार  छीन  सकता  है  ।

 मेरे  विचार  में  इन  दोनों  बातों  से  इस  संशोधन  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  होता  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  शीघ्रता  न  करके  सारे  सदन  की  राय  जानने  की  प्रयत्न  करें  ।  यदि  इस

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  age  किया  गया  तो  इससे  काफी  लाभ  होगा  कौर  राज्यों  में  भी  जो

 पंचायतें  कुछ  प्रकासो  का  प्रयोग  र  रही  हैं  उनका  भी  पथ-प्रदेश  हो  सकेगा  ।  शीघ्रता  करने  से

 पंचायतों  are  सहकारिता  के  उद्देश्य  को  हानि  ही  होगी  |  मैं  शीघ्रता  न  करने  पर  जोर  देता

 हुआ  श्री  रघुवीर  सहाय  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 गह  कायें  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  दातार  इस  विधेयक  पर  चर्चा  काफी  दिलचस्प

 चर्चा  के  पन्त  में  काफी  गरमागरमी  हो  गई
 जब  किं  दो  माननीय  जिनमें

 से

 मूल  अंग्रेजी  में



 २७०  fac ft  पंचायत  राज  )  विधेयक  ११  १६५६

 एक  इस  पक्ष  शौर  एक  विरोधी  पक्ष  के  यह  कहा  कि  यदि  पंचायत  को  न्याय
 सम्बन्धी  दिया

 की  जायेंगी  तो  वह  एक  गुंडा  राज्य  हो  जायेगा  |  मुझे  पहिले  से  ही  आशा  थी  कि

 इस  प्रकार  की  आलोचना  होगी  भ्र ौर  न  केवल  इसी  प्रकार  की  अ्रालोचना  का  अपितु  दूसरी

 झालोचनाश्ों का  भी  उत्तर  देने  को  तैयार  हूं  ।

 पंचायत  राज्य  अधिनियम  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बनाया  गया  था  ।  तत्परता  इसे

 तत्कालीन  दिल्ली  विधान  सभा  ने  स्वीकार  किया  ।  यह  बात  १९४५४ की  है  ।  उस  समय  कई  अन्य

 राज्यों  ने  भी  इस  प्रकार  के  भ्र धि नियम  बनाये  और  उनको  लागू  किया
 ।

 उदाहरण  स्वरूप

 उत्तर  प्रदेश  में  १९४७  के  तत्काल  ्य  निम्नतम  स्तर  पर  स्वायत्त  शासन  प्रदान  करने  के  प्रश्न

 विचार  किया  ate  तत्सम्बन्धी  अधिनियम  पारित  कर  लागू  कर  दिया  गया  ।  न्याय  सम्बन्धी

 तथा  शभ्रदालती  कार्य  की  दृष्टि  से  भी  यह  अधिनियम नितांत  सफल  रहा  है  |

 ott  कुछ  दिनों  ga  जब  कि  म  बिहार  राज्य  में  था  तो  मैंने  अधिकारियों  तथा  सामाजिक

 कार्यकर्ताश्रों  at  बैठकों  में  पंचायतों  तथा  अदालती  पंचायतों के  सम्बन्ध  में  काफी  जांच

 पड़ताल की  थी  ।  मुझे  शअ्रधिकारियों  तथा  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  के  मुंह  से  यह  सुन  कर  प्रसन्नता

 हुई  कि  सामान्य  रूप  से  पंचायतें  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 हमें इस  सम्बन्ध  में  दो  बातें  ध्यान  में  रखनी  चाहियें  ।  पहली  तो  यह  कि  चाहे  हमें  कितने

 ही  खतरे  उठाने  पड़ें  हमें  पंचायतों  का  एक  संस्था  के  रूप  में  विकास  करना  ही  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  हमारे  संविधान  में  भी  स्पष्ट  निदेश  है  कि  पंचायतें  स्वायत्तह्तासन  की  निम्नतम  कड़ी  हैं  प्रौर

 उनका  विकास  करना  झ्रावइ्यक है  ।  कई  राज्य  सरकारों ने  भी  इस  प्रश्न  पर  सभी  दृष्टियो ंसे
 किया  ।  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  ने  इस  प्रइन  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त

 की  ।  इस  समिति  के  meas  श्री  श्रीमन  नारायण  थे  ।  तथा  इसमें  कई  ऐसे  भी  व्यक्ति  थे  जिन्हें  प्रशासन

 सम्बन्धी  अ्रनुभव  था
 ।

 समिति  के  सदस्यों में  डा०  कैलाश  नाथ  श्री  जगजीवन  श्री

 गुलजारी लाल  नन्दा  कौर  श्री  Fo  दे०  मालवीय  ऐसे  सदस्य  भी  थे  ।  समिति  ने  इस  पूरे  प्रश्न  पर

 विचार  कर  यह  मत  za  किया  कि  न्यायिक  पंचायतें  यथाशीघ्र  प्रारम्भ  की  जायें  ।  उन्होंने  भारत

 में  पंचायतों  के  इतिहास  की  खोज  की  ale  यह  पता  लगाया  कि  भारत  में  केवल  विदेशी  शासन

 काल  को  छोड़  कर  बहुत  पुराने  समय  से  ही  यहां  भ्र दाल ती  पंचायतें  थीं  ।

 श्री  दौलता  का  यह  कथन  एक  प्रकार  से  सही  है  कि  विदेशी  प्रशासन  काल  में  गांवों  की

 उपेक्षा की  गई  ।  तथापि  हमें  यह  भी  मानना  होगा  कि  गांव  की  पंचायतें  विदेशी  प्रशासन  में  भी

 झपना  कार्य  प्रभावशाली तरीके  से  चलाती  रहीं ।  मैं  श्री खाडिलकर  को  भी  यह  बतला  देना  चाहता

 हूं  कि  महाराष्ट्र
 र

 बम्बई  में  अंग्रेज़ों  के  शासनकाल  से  ot  कुछ  ऐसी  संस्थायें  जिनके  झर धीन

 सारा  गांव  एक  पूर्ण  तथा  स्वावलम्बी  इकाई  समझा  जाता  था  |  इस  सम्बन्ध  में  में  बारह-बलूतेदार

 नाम
 उल्लिखित

 कर  सकता  हूं  ।  उस  समय  गांव  स्वावलम्बी  थे  ।  यहां  तक  कि  यदि

 श्राक्रमणकारी  सेवायें  गांव  से  गुजरती  थीं  तो  वे  गांव  को  हर्जाना  देती  थीं  ।  कौर  गांव  का  जीवन

 शान्ति  पु वंक  चलता  रहता  था
 ।

 निसंदेह  इसे  पारम्परिक  संस्था  कहा  जा  सकता  है
 ।

 प्रात

 कुछ  ऐसे  अघिकारियों  के  द्वारा  प्रशासन  चलाया  जाता  था  जिनमें  से  कुछ  पैतुक  पद  भी  होते  थे  ।

 गांव  का  प्रशासन  गांव  के  निवासियों  के  हाथों  था  और  वे  गांव  का  प्रशासन  ais  शासन  काल  से

 बहुत  भ्रमणी  तरह  चलाते  थे  ।
 अंग्रेजी  शासन  काल  में  इस  संस्था  को  समाप्त  करने  के  लिये  जानबूझ

 कर  प्रयत्न  किये  गये  |
 इसका  फल  यह  हुमा  कि  यह  संस्था  झल् पा धिक  रूप  में  समाप्त  हो  गई

 श्र  हम  सारी  क्रयशक्ति  खो  बैठे  |
 तत्फच्चात्  इस

 पर
 विचार  किया  गया  ate  हमारे

 संविधान  के  निदेशक  सिद्धांतों  में  यह  उल्लेख  किया  गया  कि  पंचायतों  का  विकास  किया  जाय  |
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 इसलिये  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तत्काल  पश्चात् कई राज्य कई  राज्य  सरकारों ने  न  केवल

 पंचायतों  के  प्रदान  भ्र दाल ती  पंचायतों  के  प्रश्न  पर  भी  गम्भीरता से  विचार  किया  ।

 उत्तर  प्रदेश में  अदालती  पंचायतें  सन्तोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।  वहां  की

 अदा  लती  पंचायतों  ने  तीन  लाख  मामलों  का  निपटारा  या  तो  दोनों  पक्षों  में  समझौता  करवा  कर  या

 मामले  के  गुणांवगुणों  पर  विचार  कर  पिया  है  ।  इनमें  से  केवल  एक  हजार  मामलों  को  ऊंची

 अदालत  में  भ्रमित  के  लिये  ले  जाना  उचित  समझा  गया  ।

 हमें  केवल  प्रयोग  के  खतरों  से  डर  कर  इससे  विमुख  नहीं  हो  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  हमें

 अदालती  पंचायतों  को  न  केवल  स्वीकार  ही  करना  होगा  अपितु  उन्हें  स्थापित  करना  होगा  प्रौढ़

 उन्हें  ग्रहण  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करनी  होंगी  ।  यद्यपि  श्री  भरुचा  ने  विधेयक  के  कुछ  खंडों  का

 विरोध  किया  है  तथापि  सामान्य  रूप  से  वह  इस  विधेयक  से  सहमत  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  दो  मत  हैं

 पहिला  मत  उन  व्यक्तियों  का  है  जो  कि  बहुत  बड़े  लोग  हैं  उनका  कहना  यह  है  कि  पंचायत

 राज  नहीं  होना  चाहिये  कौर  भ्र दाल ती  पंचायतें  तो  होनी  ही  नहीं  चाहियें  ।  अभी  कुछ  दिन  पूर्व
 मदरास  के  एक  निवृत्ति  प्राप्त  न्यायाधीश  ने  यह  कहा  था  कि  पंचायतों  को  अ्रदालती  अधिकार

 बिल्कुल नहीं  दिये  जाने  चाहियें  ।  दूसरी ax  कुछ  लोगों  का  यह  मत  है  कि  विकास  कार्य  तथा

 न्याय  सम्बन्धी  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  हमें  पंचायतों  को  अधिक  से  प्रतीक  शक्तियां  देनी  चाहियें  कौर

 उनका  विकास  करना  चाहियें  ।  पंचायतों  का  विकास  तो  करना  ही  होगा  ।  अदालती

 पंचायतों  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  ने  कुछ  परित्राण  रखें  हैं  ।

 मैं  श्री  खाडिलकर  श्री  द्विवेदी  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  |  निसंदेह  कुछ  ऐसे  मामले  हो  सकते

 हूँ  जब  कि  न्याय  प्रशासन  का  कार्य  गांव  के  स्तर  पर  संतोषजनक नहीं  रहा  ह  प्रौढ़  उस  ने  कई  अवांछनीय

 बातों  को  जन्म  दिया  हो  ।  हमें  सभी  बातों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  बम्बई  राज्य  में  अभी  पिछले  वर्ष

 बम्बई ग्राम  पंचायत  अघिनियम  Reue  पारित  cars  उस  में  धारा  ७५  से  न्याय  पंचायतों  को  इस

 यक  में  उल्लिखित  बातों  से  भी  अ्रधिक  wane  दिये  गये  हैं  |

 यह  आपत्ति  की  गई  है  कि  पंचायत  द्वारा  विचार  किये  जाने  वाले  अपराधों  wei  कुछ

 धारायें  नहीं  रखी  जानी  चाहियें  |  हम  ने  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  परिमाण  रखे  हैं  पहिला यह  कि  पंचायत

 निम्नस्तरीय  नहों  कर  खंड  स्तर  पर  स्थापित  की  गई  ;-  दिल्ली  पंचायत  राज  अ्रधिनियम  की

 घारा  ४४  के  अधीन  कुछ  भ्रहताश्ों का  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  |  उपधारा
 ४

 के  अ्रघीन  शिक्षा  की  कुछ

 उपाधि
 भी

 होनी  भ्रावश्यक है  ।  कोई  व्यक्ति  जो  हिन्दी  या  उर्दू  नहीं  पढ़  सकता  है  वह  खंड  पंचायत  का

 पच  निर्वाचित  नहीं  हो  सकता  है  ।  धारा  ५०  में  यह  उल्लिखित  किया  गया  है  कि  सरपंच  किसी  मामले

 पर  विचार  या  निपटारा  करने  के  लिये  खंड  पंचायतों की  पंच  तालिका  से  ४  व्यक्ति  ले  कर  पंचायती

 अ्रदालत  बनायेगा  ।  इस  प्रकार  हमें  ऊंचे  स्तर  के  व्यक्ति  मिलें  जो  खंड  पंचायतों  के  सदस्य  होंगे  कौर  जो

 हिन्दी  ,  उर्द  या  प्रादेशिक  भाषा  पड़ने  योग्य  हों  ।

 भारतीय  अपराध  संहिता  की  कुछ  धारायें  इसमें  शामिल  की  गई  हैं  ।  कुछ  भयावह  लगने  वाले

 अ्रपराध  यथा  विस्फोट  इत्यादि  इसमें  शामिल कर  दिये गये  हैं  तथापि यह  याद  रखना

 चाहिए  कि  अपराध  भयावह  प्रकार  के  ही  नहीं  होते  हैं
 ।

 उदाहरणार्थ  चोरी  एक  लाख  रुपये की

 भी  हो  सकती  है  wie  थोड़े  रुपयों  की  भी  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  मापदंड

 स्थिर कर  दिया  गया  है  ।  श्री  भरुचा ने  यह  भ्रांति  की  थी  कि  इन  में  कुछ  झ्रपराध  बहुत

 भयंकर हैँ  uae  संभावना है  कि  अपराधी  wear  कम  दंड  पा  कर  मुक्त  हो  जायेगा |  इस

 के  लिये  खंड २५  में  व्यवस्था की  गई  कि  यदि  पंचायत  ae  समझे कि  wae  मामला

 गम्भीर  है  कौर  पंचायत  उचित  दंड
 प्रदान  नहीं  कर  सकती है

 तो  वह  उसे  सक्षम  न्यायालयਂ
 च  तअन्तगंत ਂ

 को  भेज  सकती  इसलिये  यदि  कोई  अपराध  टैक्नीकल  दृष्टि  से  शभ्रदालत  नः
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 आता  हो  तो  भी  अपराध के  गम्भीर  होने  पर  उसे  पंचायती  शभ्रदालत  नियमित  wea
 में  मे  ज

 स  ॥  तीसरा  परिमाण  यह  किया  गया  है  कि  यह  अदालतें  किसी  को  कारावास  का  दंड  नहीं दे

 सकती  हैं  ।  यह  केवल  १००  रुपया  तक  पथ  दंड  दे  सकती  खंड  १६  जिस
 में

 धारा  रख  जोड़ी

 गई  है  कहा  गया  है  :  कि  पंचायती  श्रदलत  १००  रु०  तक  जुर्माना कर  सकती  है  लेकिन  जुर्माना
 न  देने

 पर  वह  कारावास की  सजा  नहीं  दे  सकती  इस  प्रकार  हम  ने  कुछ  सावधानियां
 बरती  हम

 पंचायतों  का  विकास  करना  चाहते  हूँ  ।  नागपुर  के  कांग्रेस  अधिवेशन  में  भी  एक  ऐसा  संकल्प

 रखा  गया  था  जो  कि  पंचायतो ंके  विकास  संबंध ने  रखता था  ।  इसलिये  हम  केवल  पंचायतों  का

 ही  नहीं  अदालती  पंचायतों  का  भी  विकास  करना  चाहते  हैं  भरे  ही  हमें  इस  में  कुछ  खतरा  उठाना

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  यदि  पंचायतें  कुछ  भ्रातियां या  दंड

 इत्यादि  देने  का  निर्णय  करें  तो  जिन  व्यक्तियों  पर  इस  का  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उन  के  संबंध  में  क्या  किया

 सरकार  जो  कि  देश  में  शांति  प्रौढ़  व्यवस्था  रखने  के  लिये  उत्तरदायी  है  उस  पर  इनके

 पालन  करवाने  का  दायित्व  होगा  |  भ्रवहेलना  करने  वालों  को  दंड  दिया  जायेगा  |  प्रत्येक  सभ्य  कहलाने

 वाली  सरकार  का  यह  सब् प्रथम  गतंव्य  सरकार  गांवों  में  शांति  कौर  व्यवस्था  रखने  के  लिये

 ग्रवश्यक  कार्यवाही  करेगी  |  समाज  विरोधी  शर  गुंडागर्दी  करने  वाले  व्यक्तियों  पर  नियंत्रण

 रखेगी  ।  इस  संबंध  में  किसी  प्रकार  की  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 विधेयक  के  गुणावगुण ों  पर  कुछ  पलो चना ये  की  गई  हैं  ।  श्री  नवल  प्रभाकर ने  यह  कहा  कि

 पटवारी  की  स्थिति  अधीक्षक  अधिकारी  के  रूप  में  होगी  ।  यह  शिव  नहीं  है  ।  उस  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में

 धारा  १६  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।  सरकारी  अधिकारी  होने  के  कारण  वह  पंचायत  या  शभ्रदालती

 पंचायत  का  सदस्य  नहीं  हो  स  ता  सरकारी  कैमरा  खंड  पंचायतों  द  लती  चार  हों  के

 तय  नही ंहो  तकते  हूं  ।  पटवारी  का  गतंव्य  पंचायतों  को  Maza  सूचना  झ्र  सहायता  देना  है  ।

 अधिनियम की  धारा  १६  का  सारांश  यह  है  कि  पटवारी  अधिनियम  में  विहित  तरीके  से  aa  हल्के  के

 पंचायत के  प्रधान  तथा  उप-प्रधान को  भूमि  व्यवस्था  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  सहायता  प्रदान
 करेंगा  |  पटवारी  कोई  मासा न्य  सहायता  नहीं  देगा  जिससे  किसी  प्रकार  का  संदेह  पैदा  हो  ।  वह  तभी

 सहायता  देगा  जब  उस  से  किलो  प्रकार  की  सुचना  मांगी  जायेगी  या  सहायता  करने  को  कहा  जायेगी  ।

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  उनके  लिये  तथा  स्त्रियों  के  लिये  भी  गांव  पंचायतों

 में  कुछ  स्थान  सुरक्षित  रखे  गये  हैं
 ।  यह  व्यवस्था  इस  सभा  द्वारा  कल  पारित  किये  गये  afar

 में  की  गई  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  इससे  कई  अधिकारियों  केਂ  कार्यों  में  पारस्परिक

 हस्तक्षेप पैदा  हो  जायेगा  ।  दिल्ली  नगर  निगम  गांवों  की  सामान्य  समस्याओं  से  सम्बन्ध  रखेगा  |

 गांव  पंचायत  का  कार्य  दिल्ली  पंचायत  राज  अधिनियम  के  भ्र नू सार  चलेगा  ।  दिल्ली नगर  निगम  को

 कुछ  विषयों
 को

 लेना  श्रनिवायं  होगा
 |

 इन  विषयों  को  वे  श्रावश्यकतानुसार ले  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार

 बिना  किसी  प्रकार  की  विघ्न  बाधा  पहुंचाये  हुये  ard  करना  संभव  होगा  ।

 जहां  तक  पंचायतों  के  लिये  श्रावस्ती  निधि  की  व्यवस्था  करने  का  सम्बन्ध  है  सरकार  उनके

 लिये  विकास  कार्यों  के  संचालन  के  निमित्त  धन  जुटाने  का  प्रयत्न  करेगी  ।  कुछ  कर  लगाना  आवश्यक
 होगा  ।  तथापि  यह  संभव  नहीं  है  कि  गांव  की  समस्त  राय  पंचायत  के  सुपुर्द  कर  दी  जाय  ।  ऐसा  करना

 व्यावहारिक नहीं  होगा  ।  क्योंकि  हमें  व्यापक  रूप  से  समस्त  भारत  के  विकास  पर  ध्यान  देना  है  कौर
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 गांवों के  विकास  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देता  है  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  सदस्यों  को  किसी  प्रकार  को

 wife  नहीं  होनी  चाहिये  ।  हम  गांवों  ate  पंचायतों  का  विरासत  करता  चाहते  हैं  इसलिये  जो  भी

 उचित  मांग  रखी  जायेगी  उस  पर  उचित  तरीके  से  विचार  किया  जायेंगी  ।

 जहां  तक  पंचायत  भंग  करने  का  प्रश्न  है  ऐसा  उपबन्ध  सभी  बड़ी  संस्थानों  यथा  दिल्ली  नगर

 निगम  अधिनियम  या  विधान  rat  सम्बन्धी  अधिनियमों  में  रहता  है
 ।

 यहां  पर  उच्च  न्यायालयों  कौर  जिले  की  अदालतों  को  भंग  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।

 बदकिस्मती  से  कुछ  माननीय  सदस्य  कार्यपालिका  अधिकारियों  ate  न्यायपालिका  अधिकारियों  में

 भेद  नहीं  कर  पाते  हूँ  ।  कार्यपालिका  अधिकारियों  के  अपने  कार्य  हैं  ।  निस्संदेह श्री  Jo
 रख

 पटेल

 न्यायपालिका पर  afr  विश्वास  करते  हैं  तथापि  जहां  तक  प्रशासनिक  कार्यों  का  सम्बन्ध  है  प्रतीकों

 हमारे  ऊपर  भरोसा  करना  होगा  ।  यहां  हम  कायें  संचालन  करने  वाले  हैं  राज्यों  में  भी  कार्य

 लन  करने  वाले  कार्यपालिका  प्रौढ़  न्यायपालिका  कार्य  एक  दूसरे  से  बिल्कुल  भिन्न  हैं

 मामलों  का  निबटारा  केवल  कार्यपालिका  ही  कर  सकती  है
 ।  न्यायपालिका नहीं  ।  निस्संदेह

 कार  दायित्वों  का  परन  उठने  पर  न्यायपालिका  को  इनका  निबटारा  करना  पड़ता है  ।

 पालिका के  उपयुक्त  कार्यों  होने  पर  ही  हमें  मामले  को  वहां  ले  जाना  चाहिये  भ्रन्यथा  नहीं  ।  बहुत

 से  माननीय  सदस्यों  को  काय  पालिका  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  भ्रांति  है  कौर  उनका  विश्वास  है  कि

 सभी  कार्यों  को  न्यायपालिका  के  झन्तगंत  रख  दिया  जाये  ।  ज  काम  हम  कर  रहे  हैं  वह  दूसरों  से  नहीं

 कराया जा  सकता  |  सरकार के  विभिन्न  पृथक  कायें  हैं  ।  इसलिये  आप  हमें  अपना  कार्य

 संचालन  करते  समय  न्यायपालिका  केਂ  भ्रन्तगंत  रहने  केਂ  लिये  नहीं  कहेंगे  ।  भ्रपने  कार्यों  के

 लिये  हम  आपके  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।

 जहां  तक  स्याम पालिका  के  cy  का  A Re a  है  हमें  उनका  sree  करना  चाहिये  शौर  हम  we

 पूरी  स्वतंत्रता दे  रहे  उनको  भेजे  गये  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  हम  यथासंभव  उनके  द्वारा  पये  गये

 निदेशों  का  पालन  करते  हैं  ।

 जहां  तक  विकास  परिषदों  का  प्रश्न  है  वे  अस्थायी  संस्थायें  हैं  क्योंकि  तब  पंचायत  राज

 नियम  क्रियान्वित  नहीं  gar  था  ।  इसलिये  aa  प्रशासन  तथा  विकास  सम्बन्धी  सारा  कार्य  पंचायतें

 करेंगी  |  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  नहीं  होने  पायेगा ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  पं दो धर  मतदान  के  लिये  रखा

 गया  प्रौढ़  स्वीकृत  ।

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 दिल्ली  पंचायत  राज  2EUY  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाय  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  seg  यह  है  :

 खण्ड  २  से  re  तक  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 Te  अग्रेजी  में
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 खण्ड  २  से  re  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 नया  खर्च  ३०

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १०,  पंक्ति  १७  के  बचा  निम्नलिखित जोड़ा  जाये  :

 “20.  In  Section  102  of  the  principal  Act,  after  sub-section

 (2),  the  following  sub-section  shall  be  added,  namely
 *

 (3)  All  rules  made  under  this  Act  shall  be  laid  for  not  less  than

 thirty  days  before  both  Houses  of  Parliament  as  soon  as  possible

 after  they  are  made  and  shall  be  subject  to  such  m-difications  as

 Parliament  may  meke  during  the  session  in  which  they  are  so
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 laid  or  session.  immediately  followng.

 मूल  अधिनियम की  धारा  १०२  उपधारा  (२)  के  निम्न  उपधारा  जोड़
 दी  अर्थात  ——

 *(३)  इस  झ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  बने  सभी  उनके  बनने  के  cea  यथाशीघ्र

 संसद  की  दोनों  ७  के  समक्ष  कम  से  कम  तीस  दिन  के  लिये  रखे  अओर

 संसद्  उसी  सत्र  में  जिसमें  वे  या  रस के  नि  बाद  हते  वा  नें  सल्लम

 अपनी  इच्छानुसार  उनमें
 रूपभेद

 कर  सकेगी  ।

 क०  स०  राम स्वामी [

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  है  :

 किस  नया  खण्ड  ३०  वि  यक  का  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 नया  खण्ड  ३०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १

 aaa किया  गया  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ४

 “1958”  के  स्थान

 “1959”  रख  दिया  जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ~~ खण्ड  १,  संबोधित  रूप  विधेयक का  रंग  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 कि  वि  अ  एएए

 मूल ५  प्रंग्रेजी  वा  न



 २२  १८८०  )  फार्मेसी  )  विधेयक  ROE

 अधिनियमन सुत्र

 संशोधन किया  गया  :

 9  ~
 पृष्ठ  १,  पंक्ति  र  में

 yearਂ  नवें  क  )  के  स्थान

 yearਂ  क  )  रख  दिया  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है  :

 कि  अधिनियमन  संबोधित  रूप  विधेयक  का  str  बने  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्रघिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 et  दातार
 :
 मैँ  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  11.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  11.0

 2 प्रस्ताव  स्वीकृत ।

 a  re

 फार्मेसी  )  विधेयक

 रेणु  चक्रवर्ती  पीठासीन  हुई  ।]

 स्वास्थ्य  मंत्री  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 फार्मेसी  2G  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  14.0

 इस  विधेयक  से  संलग्न  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  कौर  खण्डों  सम्बन्धी  टिप्पणियों  में
 wear

 )  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  कारण  विस्तार  से  बताये  गये  हैं  ।

 फार्मेसी  अधिनियम  दवा  तैयार  करने  के  तरीकों  कौर  उसके  व्यवसाय  को  विनियमित  करता

 है  ।  यह  अघिनियम  भारत  के  प्रान्तों  पर  ही  लागू  किया  गया  भूतपूर्व  भाग  के  राज्यक्षेत्र

 पर  नही ं।  P—F P-L EXE  को  राज्यों  का  पुनर्गठन  लेकिन  यह  अधिनियम  इस  समय

 भी  पुनर्गठित राज्यों  के  कुछ  भागों  में  प्रचलित  नहीं  होता  ।  इसकी  वजह  से  बड़ी  प्रशासकीय

 कठिनाईयां  पड़  रही  हैं  ।  wa  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  कि  इसे  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  के

 पिए

 शर  समूचे  भारत  पर  लागू  कर  दिया
 जाये

 ।

 = ट  ाएा  —— नए

 पाल  अंग्रेजी में

 327  (AI)
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 राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कारण  wa  हो  यह  रहा  है  कि  राज्य  पुनर्गठन  PUG  की

 धारा  Rok  के  कुछ  मौजूदा  राज्य  फार्मेसी  परिषदें  एक  से  अधिक  राज्यों  में  भी  ऑ  कर  रही

 हैं  ।  यह  व्यवस्था  सदा  तो  नहीं  चल  सकती  ।  जरूरी है  कि  इन  राज्य  फार्मेसी  परिषदों  को  इस  ढंग  से

 पुनर्गठित  तथा  पुनर्गठित  किया  जाये  कि  एक  राज्य  की  एक  ही  राज्य  फार्मसी  पा  रहे  |

 अलग  राज्यों  की  अपनी  ATA  समस्यायें  होती  |  इसलिये  प्रस्ताव  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 को  शीत  दी  जाये  कि  वह  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  आदेश  निकाल  कर  मौजूदा

 राज्य  फार्मेसी  परिषदों  को  तथा  पुनर्गठित कर  सके  |

 फार्मेसी  १९४८  की  विंमान  व्यवस्थाओं  के  औषधि  तैयार  करने  वाले

 बहुत  से  लोग  wed  आपको  पंजीकृत नहीं  करा  सके  ।  इसके  कई  भिन्न-भिन्न कारण  कारण

 यह  हैं
 :

 कुछ  ऐसे  श्रौषधि-निर्माता  जो  या  तो  पाकिस्तान  से  art  वाले  विस्थापित  व्यक्ति

 था  ऐसे  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  जो  अरन्य  देशों  में  झ्रौषधि-निर्माण  का  व्यवसाय  करते  थे  श्र  अरब  देश

 की  राजनीतिक  परिस्थिति  बदलने  के  कारण  भारत  में  वापिस  लौट  ये  लोग  पहला  रजिस्टर

 बन्द  होने  के  समय  तक  या  तो  इस  देश  में  ही  नहीं  या  फिर  अपने  पुनर्वास  की  सदस्यों में  उलझे

 हुये  थे
 ।

 इसलिये  वे  अपने  नाम  रजिस्टर  में  aw  नहीं  करा  पाये  थे  ।

 पहला  रजिस्टर  पश्चिमी  बंगाल  में  चन्द्र नगर  कौर  कूच-बिहार के  संविलयन  से  पहले

 बन्द  किया  जा  चुका  था  ।  चन्द्र नगर  कौर  कूच-बिहार  के  झऔषधि-निर्माता  पहले  रजिस्टर

 में  भ्र पना  नाम  दर्जे  नहीं  करा  पाये  थे  ।

 कुछ  अ्रौषधि-निर्माताश्रों ने  पहले  रजिस्टर  में  नाम  इस
 '
 गलतफहमी की  वजह  से

 दर्ज  नहीं  कराये  थे  कि  अधिनियम  की  व्यवस्था यें  उन  पर  लागू  ही  नहीं  होतीं  ।  उनमें से  अधिकांश

 मैट्रिक  पास  नहीं  इसलिये  वे  बाद  में  पंजीयन  कराने  के  योग्य  नहं  माने  *.ये  ।  बाद  में

 पंजीयन  कराने  के  मैट्रिक  के  बराबर  ही  feet  wear  परीक्षा  को  पास  करने  की  शतं

 उनके  साथ  काफी  सख्ती  करना  होगा  ।

 इसके  इस  भ्र धि नियम  में  कुछ  छोटे-मोटे  संशोधन  भी  किये  जा  रहे  गत  दस

 वर्षों  के  दौरान  में  इस  अधिनियम  के  प्रशासन  का  जो  प्रभाव  उसे  देखते  हुये  ये  संशोधन  जरूरी

 समझे गये  हैं  ।

 चूंकि  मैट्रिक पास  कर  लेने  वाले  झौषधि-निर्माताओं के  प्रशिक्षण  के  लिये कम  से  कम  राय  १८ च्

 वर्ष  होनी  इसलिये  प्रस्ताव  यह  है  कि  उसके  बाद  कराये  जाने  वाले  पंजीयन  की  श्रायु  २१
 वर्ष

 से  घटा  कर  १८  वर्ष  कर  दी  जाय े।  प्रस्ताव  यह  भी  है  कि  फार्मेसी  रजिस्टर  में  नाम  पंजीयित

 कराने  के  लिये  भ्रू-सीमा  १८  वर्ष  रखी  जाये  ।

 बम्बई  राज्य  सरकार  ने  अधिनियम  के  अध्याय
 २,  ४

 कौर
 ५

 की  व्यवस्थाओं  को  अपने  यहां

 प्रभावी  बना  दिया  हालांकि  अधिनियम  के  प्रच्तगट  अपेक्षित  अधिसूचना  उसके  लिये  औपचारिक

 ढंग  से  जारी  नहीं  की  गई  थी  ।
 इसे  विनियमित  करने  के  लिये  भी  एक  मानकीकरण  खण्ड  जोड़ा  गया

 है  ।  फार्मेसी  अधिनियम  में  एकरूपता  लाने  wie  उसके  प्रशासन  के  लिये  ये  सभी  बहुत ही
 फौरी  कौर  भ्रत्याव्यक  जो  फार्मेसी  )  विधेयक  में  सुझाये गये  हैं  ।

 साथ  ही  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मैंने  प्रौपचारिक  ढंग  के  कुछ  संशोधनों  की  सूचना
 भी  दी  वह  इसलिये  कि  इस  विधेयक  को  थापित  हुये  अरब  एक  वर्ष  बीत  चुका है  ।  इसलिये
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 मेंने  तीन  स्थानों  पर  के  स्थान  पर  रखने  ae  भ्र घि नियमन  सूत्र  में
 वेग

 के  स्थान  पर  रखने  के  संशोधनों  की  सूचना दी  है  ।

 यह  विधेयक  विवाद-ग्रस्त नहीं  है  ।  राशा  है  इसे  पारित  किया  जायेगा  ।

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री | हू ०  प्०  नायर  :
 मैं  फार्मेसी  के  विषय  में  प्रतीक  कुछ  नहीं  जानता  |  यह

 मूल  अधिनियम  QEve  में  पारित  किया  गया  था
 ।

 उस  समय  भी  विधेयक  के  पर्याप्त  सोच-विचार
 के  बाद  तैयार  नहीं  किया  गया  था  ।  उस  समय  विधेयक की  काफी  आलोचना हुई  थी  ।  ताज्जुब की

 बात  तो  यह  है  कि  उस  पर  प्रतिवेदन  तैयार  करने  वाली  प्रवर  समिति  में  कोई  भी  एसा  व्यक्ति  नहीं

 रखा  गया  था  जिसे  फार्मेसी  का  कोई  प्रारम्भिक  ज्ञान  भी  हो  ।  श्री  कामथ  ने  इसकी  इशारा  किया

 लेकिन  इसका  कोई  भी  जवाब  नहीं  दिया  गया  था  ।

 उस  समय  भी  श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी  ने  विधेयक  को  एक  पूर्ण  प्रयास  बतलाया  था

 इसलिये  wa  इस  समय  हम  जिस  अधिनियम  को  एक-दो  औपचारिक  a  aaa  fia  संशोधनों

 द्वारा  संशोधित  करने  जा  रहे  वह  मूलतः  में  ही  बड़ा  प्रमुख  शौर  अपर्याप्त  था  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  एक  ऐसी  प्रवर  समिति  ने  प्रतिवेदन  तैयार  किया  था  जिसके  किसी  भी  सदस्य

 को  इस  विषय  की  टैकनीकल  जानकारी  नहीं  थी  ।  राज  फिर  वर्ष  उसी  कौर

 अपर्याप्त  अधिनियम  द्वारा  देश  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा  करने  की  बात  सोची  जा  रही  है  ।  स्वास्थ्य  मंत्री

 को  इसके  लिये  दोषी  नहीं  ठहराया  जा  मेरी  उनको  भी  इस  विषय  के  सम्बन्ध

 में  कोई  ज्ञान  नहीं  है
 |

 28 Ve  में  मूल  विधेयक  का  प्रारूप  इंगलैण्ड  के  १९४१  के  अधिनियम को  देख  देख  कर

 ही  बनाया गया  था  ।  उसकी  व्यवस्था यें  ज्यों  की  त्यों  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  ली  गयी  लेकिन

 उस  समय  भी  इंगलैण्ड  के  अधिनियम  की  सभी  श्रावक  व्यवस्थापकों  को  उसमें  सम्मिलित नहीं

 किया  गया  था  ।  जिस  स्वास्थ्य  सचिव  ने  यह  प्रारूप  तैयार  किया  था  उसे  फार्मेसी या  औषधि  की

 जरा  भी  जानकारी नहीं  थी  ।  उस  समय  भी  वह  विधेयक  इंगलैण्ड  के  उस  अ्रधिनियम  के  बराबर

 उपयोगी नहीं  था

 हालांकि  इंगलैण्ड का  अधिनियम  १९४१  में  पारित  gar  फिर  भी  उसमें  काफी  उपयोगी

 व्यवस्था यें हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  उसमें  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  भ्रौषधि  के  डिब्बे  या  उस  पर  लिपटे

 ह्य  कागज पर  उस  औषधि  में  रहने  वाले  सभी  तत्वों  की  प्रतिशत  मात्रा  दिखाई  जानी  चाहिये  |

 हमने  उसके  सात  साल  बाद  तैयार  होने  वाले  विधेयक  में  भी  ऐसी  कोई  स्पष्ट  व्यवस्था  नहीं  रखी  थी  ।

 हमारे  यहां  भ्रौषधि  निर्माण  करने  वाली  फर्मे  झोपड़ियों  के  गुण  नहीं  बल्कि  शुद्ध  प्रचार  के

 बल  पर  ही  सारे  बाजार  पर  एकाधिकार  जमा  लेती  हैं  ।

 इस  बात  पर  जोर  देना  इसलिये  भी  जरूरी  हो  गया  है  कि  हमारे  देश  के  झ्रौषधि-निर्मातातं

 का  प्रशिक्षण एक  ऐसे  काल  राज  से  बहुत  थ  था  जब  कि  आधुनिक  औषधियों  का  किसी

 नें  नाम  भी  नहीं  सुना  था  ।  आधुनिक  औषधियों  में  विष  की  मात्रा  संश्लिष्ट
 की

 जाती  है  ।
 यदि  उनका

 नासमझी  से  प्रयोग  किया  तो  मरीज  की  मृत्यु  भी  हो  सकती  है
 ।

 इसे  ध्यान  में  रख  कर  ही

 ss
 हमें  फार्मेसी  प्रीमियम  का

 कमि  करनी  बिने

 ।

 ———
 ~

 मिल  में
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 राज  यह  झ्रावश्यक  है  कि  श्रौषधि-निर्माता  को  विज्ञान  की  कई  शाखाश्रों  की  जानकारी  होनी

 चाहिये  |  रसायन  शास्त्र  की  कई  शाखों  का  ज्ञान  होने  के  साथ  उसे  वनस्पति  शास्त्र  का  भी

 विस्तृत  ज्ञान  होना  चाहिये  ।  उसे  शरीर  रचना  के  साथ  कीट  इत्यादि का  भी  ज्ञान  होना

 चाहिये  |

 लेकिन  हमने  श्रौषधि-निर्माता  के  लियें  ऐसी  कोई  भी  ग्रहीत  की  शर्तें  नहीं  रखी  है  ।

 इसमें  जितने  भी  संशोधन  किये  जा  रहे  उन  में  से  अधिकांश  आनुषंगिक ढंग  के  ही  हैं  ।

 कांड  संशोधन  राज्य-पुनर्गठन  के  कारण  शभ्रावइ्यक  हो  गये  हैं  ।  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  शभ्रधिनियम

 को  संशोधित  करते  समय  हमें  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  झ्राधुनिक  श्रौषधि-विज्ञान

 कितना  बदल  गया  कितना  ant  बढ़  गया  विषों  का  कितना  भ्रमित  प्रयोग  करने  लगा  है  ।  हमें

 ध्यान  रखना  चाहिये  कि  विभिन्न  विषों  के  इतने  अधिक  प्रयोग  के  कारण  उसके  ख़तरे  भी  कितने

 अधिक बढ़  गये  हैं  ।  इसलिये  wa  देश  में  इससे  कहीं  अधिक  व्यापक  विधान  की  आवश्यकता  पैदा

 हो  गयी  है
 ।  इंगलैण्ड के  अ्रधिनियम  में  तो  इतनी  व्यापक  कौर  विस्तृत  व्यवस्था यें  की  गई  हैं  कि  कुछ

 खास  बीमारियों की  श्रौषघियों  के  बारे में  कोई  प्रमाणित  व्यक्ति  प्रचार  करना  तो  दूर  लेख  तक

 नहीं लिख  सकता  ।  दूसरी  हमारा  देश  जहां  कोई  भी  किसी  भी  रोग  की  केसी  भी  भर्तियां

 बना  कर  बेच  सकता  है  ।  हमारे  समाचारपत्र ऐसे  विज्ञापनों  से  भरे  रहते हैं  ।  हमारे  देश  के

 पत्रों  में  ऐसे  पाखंडियों  के  विज्ञापन  भरे  रहते  हैं  ।  कल्प  जैसी  औषधियाँ धड़ल्ले  से  बेची

 जाती  जो  एक  नहीं  बल्कि  लगभग  सभी  बड़े-बड़े  रोगों  की  एक  मात्र  औषधि  बताई  जाती है  ।

 इस  पर  भी  माननीय  मंत्री  समझते  हैं  कि  देश  में  इसका  उचित  नियंत्रण  हो  रहा  है  |

 इस  समस्या  का  एक  कौर  भी  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  पता  नहीं  हमारी  सरकार  औषधियों  के  क्षेत्र

 में  इंगलैण्ड  स्विट्जरलैण्ड  की  झ्रौषधियों  को  ही  मान्यता  क्यों  देती  है  ।  रूस  जैसे

 अन्य  हमें  ब्रौषधियां भेजने  को  तैयार  वे  हमारे  यहां  काफी  सस्ती  भी  फिर भी  इस

 क्षेत्र में  इंगलैण्ड  स्विट्जरलैण्ड  का  एकाधिकार  कायम  रखा  जाता  रूस  से

 art  वाली  मधुमेह  की  प्रसिद्ध  जो  श्रौषधि-''इन्सुलिन'-हमारे  यहां  art  में  मिल  सकती

 वही  हमें  इन  देशों  से  मंगाने  पर  ढाई  स्वयं  की  पड़ती  है  ।

 1  श्रीवास  तथा  सम्भरण  मंत्री  हि०  च०  वे  यह  भ्रौषधियां  भ्र पनी
 से  देने  को  तैयार  थे  या  किसी  ने  उन  से  were  किया  था

 ?

 श्री  ब०  प०  सायर  :  रूस  ने  भारत  की  एक  निजी  Ry——‘F-aaita’ —at  ये  औषधियाँ

 भेजने  की  बात  कही  थी
 ।

 उस  फर्म  के
 निदेशकों

 में  एक-दो  संसद-सदस्य भी  हैं  ।  सोवियत  यूनियन
 उस

 फर्म  को  एन्टी  बॉयोटिक  श्रौषधियां
 भी

 भेजने  को  तैयार  जिनकी  कीमत  हमारे  यहां  बहुत
 कम

 इंगलैण्ड  प्र  अमरीका  की  औषधियों  की  कीमत  से  Tee  रहती  ।  रूस  तो यहां

 शोध-निर्माण  का  एक  कारखाना  भी  खड़ा  करने  के  लिये  तैयार  था  ।  लेकिन  हमारे  देश  की  विधियां
 इस

 प्रकार  की  हैं  कि  इत्यादि  मैत्रीपूर्ण  देशों  की  औषधियों  को  डाक्टर

 लोग  मान्यता  ही  नहीं  दे  सकते  ।  इसी
 का  फल  है

 कि
 हमारे  देश  में  छोटी-मोटी  बीमारी  भी  बड़ी

 खर्चीली  पड़ती  है  ।

 पता  नहीं  कि  ae  भारत  सरकार  ने  सोवियत  की  औषधि  प्रणाली  को  मान्यता  दी  है  या  नहीं  ।

 eres

 जौ  भी  पर

 औषधियों

 के  बाजार  पर  भ्र भी  भी
 ,  इंगलै  ws  अर

 स्विटजरलैण्ड अपक धरबपमणथ+
 इत्यादि

 मूल  म
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 देशों की  श्रौषधि-निर्माता फर्मों  का  एकाधिकार  है  ।  इसलिये  राज  की  परिस्थिति  में  औषधि  नियंत्रण

 अधिनियम की  व्यवस्थायें  अपर्याप्त  हैं  ।  हमें  अपने  देश  की  विधियों  में  ऐसे  परिवर्तन  करने  चाहियें

 जिससे  कि  अन्य  सभ्य  देशों  की  औषधि  प्रणालियों  को  भी  मान्यता  मिल  सके  जनता  को  सस्ते

 दामों  पर  औषधियाँ मिल  सकें

 इस  विधेयक  की  एक  व्यवस्था  बड़ी  खतरनाक  है  ।  मूल  धारा  ३२  का  संशोधन किया  जा  रहा

 है  ।  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  देश  के  विभाजन  से  पूर्व  दूसरे  देशों  में  श्रेष़्ठ-निर्माण

 का  व्यवसाय  करने  वाले  लोगों  को  फिर  से  पंजीयित  किया  जायगा  ।  यह  ठीक  नहीं है  ।  मुझे  उनके

 साथ  सहानुभूति  जरूर  लेकिन  इतने  वर्ष  से  झ्ौषधि-निर्माण का  काम  छोड़  रखने  वाले  लोगों

 को  फिर  से  पंजीयित  करना  कहां  तक  उचित  है  ।  वे  आधुनिक  श्रेष़्ठ-विज्ञान की  प्रगति  के  साथ

 कदम  से  कदम  सिला  कर  नहीं  चल  सकेंगे  |  प्रामधि-विज्ञान कहीं  आगे  पहुंच  गया  है  ।  माननीय

 मंत्री हमें  पुराने  युग  में  घसीटना  चाहते  हैं  ।  इस  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  ऐसे  लोगों  को  भी

 १९४८  से निर्माण  का  प्रमाणपत्र दिया  उनको  पंजीयित  जिन्होंने

 पहले  किसी  कम्पाउंडर  के  नीचे  या  दवाइयों  की  दूकान  पर  काम  किया  हो  |  यह  बड़ी  खतरनाक

 व्यवस्था  सिद्ध  होगी  ।

 माननीय  मंत्री  को  श्रेष़्ठ-प्रयोग
 की

 पद्धतियों  में  कुछ  ज्यादा  दिलचस्पी  लेनी  चाहिये
 ।

 उन्हें

 आयुर्वेद  यूनानी  ate  सिद्ध  चिकित्सा  प्रणालियों  की  कौर  कुछ  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  |

 इस  भ्र धि नियम  के  अ्रन्तगत  केवल  एलोपैथी  की  औषधियाँ  ही  भराती  जब  कि  उनका  प्रयोग

 देना  की  केवल  ee  प्रतिशत  जनता  ही  करती  है  ।  €०  प्रतिष्ठित  जनता  के  प्रयोग  में  खाने  वाली

 घियों को  अधिनियमन  के  क्षेत्र  से  बाहर  रखा  गया  है  ।  कुछ  wales  झ्रौषधि-निर्माता श्रासवों  शौर

 अनिष्टों  के  नाम  पर  नशीली  चीजें  भी  बेचते  जो  मद्य-निषेध  वाले  क्षेत्रों  में  धड़ल्ले से  बेची  जाती  हैं  ।

 सरकार  ने  उसे  रोकने  के  लिये  क्या  किया है  ?

 सिद्ध  श्र  यूनानी  प्रणालियों  से  चिकित्सा  करने  वालों  में  ढोंगी  लोग  ज्यादा  हैं  ale  वास्तविक

 गुणी लोग  कम  ।

 ज
 स्थिति  यह  है  कि  च्  दिव  दवायें  तैयार  करने  वाली  जितनी  ही  फर्में  उतने ही  प्रकार

 एक  ही  दवा  के  मिलते  हैं  ।  दस  फर्मों  द्वारा  तैयार  दशमूल  भ्ररिष्ट  भी  अलग-प्रलय  दस

 प्रकार  के  होते  हैं
 ।

 सरकार  को  चाहिये  कि  आयुर्वेदिक  ak  wea  सभी  देशी  प्रणाली  से  तैयार  की

 जाने  वाली  औषधियों  के  लिये  एक  माप-मान  निर्धारित  कर  दिया  उनका  प्रमापीकरण कर

 दिया  जाय
 ।

 सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  तभी  यह  विधेयक देश  की

 के  प्ररूप  बन  सकेगा  |

 मैं  डा०  पट्टाली  सीतारमय्या  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  फार्मेसी अधि  नियम  से  ber

 चिकित्सा  प्रणालियों  की
 औषधियों

 का  प्रमापीकरण नहीं  किया  जा  सकता  ।
 किया

 जा
 सकता

 है
 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  देशीय  पद्धतियो ंके  विकास  की  कौर  कौर  उनकी

 औषधियों  के  प्रमापीकरण  की  कोर  काफी  ध्यान  दें  ।

 fat  नंजप्प  :  इस  में  किये  जाने  वाले  संशोधन  इतने  महत्वपूर्ण  नहीं

 लेकिन  इस  के  पीछे  जो  समस्यायें  हैं  वह  अवश्य  ही  बड़ी  महत्वपूर्ण  हैं
 ।

 अंग्रेज़ी  में
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 सब  से  पहली  बात  तो  यह  कि  यह  विधेयक  केवल  ऐलोपैथिक  चिकित्सा  प्रणाली  से  ही  संबंधित
 =
 @  |  इस  में  भारतीय  चिकित्सा  के  एकीकृत  कालेजों  से  निकलने  art  रहता-प्राप्त

 चिकित्सकों का  कोई  उल्लेख  तक  नहीं है  ।  ये  लोग  दोनों  पद्धतियों  में  प्रशिक्षित  होते  फिर

 भी  इन्हें  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  क्यों  रखा  गया  है  ?  इस  में  अन्य  राज्यों  के  अन्य  देशीय

 प्रणालियों  के  कालेजों  से  निकलने  वाले  योग्य  चिकित्सकों  का  भी  कोई  उल्लेख  नहीं है

 मैं  कहता  हूं  कि  यह  विधेयक  समस्या  का  समाधान  तो  उसके एक  प्रतिशत

 भाग  को  समस्या  भी  हल  नहीं  करता  |

 हमारे  देश  में  कई  तरह  के  लोग  चिकित्सा-कार्य  करते हैं  ।  वे  बनावटी  अपराधियों  का  भी

 प्रयोग  करते  हैं  कर  सकते  विधेयक  में  उसे  रोकने  की  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  है  |

 इसलिये  यह  विधेयक  बड़ा  ही  सीमित  है  ।  इस  से  समस्या  हब लकल  भी  हल  नहीं  होती  ।

 समस्या  क  हल  करने  के  लिये  जरूरी  है  कि  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  तैयार  किया  जाये  जो  देश  में

 प्रचलित  सभी  पद्धतियों  की  औषधियों  site  चिकित्सकों  पर  लागू  किया  जा  सके  ।  जनता को  ढोंगी

 चिकित्सकों  के  धोखे  से  बचाने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  (  श्रीमती  हमारे  वी०  पी०  नायर  भाई  ने  बहुत  प्रियें

 दादों में  ग्रा यु वद  यूनानी  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  ।

 इस  बिल  से  हमको  ज्यादा  संतोष  नहीं  -खन्ना  इस  वास्ते  कि  जैसा  हमारे  भाई  वी
 ०  पी०  नायर  जी

 ने  कहा  कम  से  कम
 ८०

 फी  सैकड़ा  लोग  हिन्दुस्तान  में  ऐसे  हैं  जो  आयुर्वेद  यूनानी  का  ग्राह्य

 aa  लेकिन are  are  श्राप  इन  औषधियों को  देखें  तो  उन  में  आपको  एकरूपता नहीं  मिलेगी  ।

 ढाका  ढाका  साधना  हिन्दू  झड़, ८५ਂ

 गुरुकुल  हिन्दुस्तान  में  प्रसिद्ध  प्रसिद्ध  आयुर्वेदिक  झ्रौषधियां  बनाने  वाले  लेकिन

 झ्रापको  खरीदना  हो  तो  इन  कारखानों  के  च्यवनप्राश में  प्राकार  एकरूपता  नहीं
 मिलेंगी

 ।  श्राप  मोती  की  भस्म  चाहेंगे  तो  आपको  सीप  की  भस्म  दे  देंगे
 ।

 श्राप  स्वर्ण  सिंदूर लेना
 चाहते हैं  तो  उसके  नाम  पर

 जो
 चीज  आपको  मिलेगी  उस  में  सिन्दूर  तो  होगा  पर  स्वर्ण  नहीं  होगा  ।

 जब  हमारे देश  के
 ८०

 प्रतिशत  लोग  इन  श्रौषघियों  का  आ्राश्रय  लेते  हैं  तो  सरकार  की  तरफ  से  इन  में

 एकरूपता  लाने
 के  लिए  प्रयत्न  होना  चाहिए

 ।

 मैं
 आपको

 एक
 उदाहरण

 दूं  ।
 शितोपलादि

 sor  में  बंशलोचन पड़ता  च्यवनप्राश में  भी  पड़ता
 है  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान में  ate  क्यों  में  जितना  बंशलोचन  पड़ना  वाहुल  उसका  एक  या  दो  प्रतिशत

 शुद्ध  पड़ता है  नकली  बंशलोचन डाला  जाता  है  |
 उत्तर  प्रदेश  में  बनता  है  she  वहां

 से  सब
 जगह  भेजा  जाता है

 ।
 इसलिए  हमारी  प्रार्थना  कि  भस्मों के  काष्टादि  झोपड़ियों

 के
 वास्ते  ,  ५  के  ते  लों  के  आसव  कौर  झ्र.रेष्टों  के  वास्ते  सरकार  को  कानून  बनाना

 चाहिए  ताके  इन  में  एकरूपता  कौर  शुद्धता ध  ।  एक  गरीब  आदमी जो  कि  पीड़ित  है  वह  पैसा  दे  कर
 झष धि  खरीदता है  ।  पर  उसे

 शुद्ध  ares नहीं  मिलती  ।  इसलिए  हमारी  सरकार  से  प्रार्थना
 है

 कि
 इस  दशा

 में  तेजी  से  विचार करे  ।  हम  पाइचात्य  औषधियों  के  पीछे  बहुत  दौड़ते  हैं  लेकिन  यह
 दौड़ना

 बहुत  ठीक  नहीं  है
 ।

 यह  श्रमिक  श्रादमियों  के  वास्ते  ठीक  हो  सकता  है  लेकिन जो  भारत  के

 गरीब  शौर  भूखे  लोग  हैं  वह  पाश्चात्य  झौषधियों  का  arr  नहीं  ले  सकते  ।  इसलिए  हमारी



 २२  १८८०  फार्मेसी  )  विषयक  X52

 सरकार  से  ag  सविनय  प्रार्थना  है  कि  ag  कोई  ऐसा  विधेयक  उपस्थित  करे  कि  जिस  से  श्रायुर्वे दिक

 और  यूनानी  अ्रौषधियों  में  एक  रूपता  जाये  |

 श्री  कर मरकर :  इस  विधेयक  पर  हमारे  जो  तीन  सहयोगियों ने भाषण दिये उनको सुन ने  भाषण  दिये  उनको  सुन  कर

 में  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  विधेयक  का  कोई  विरोध  नहीं  किया  गया  है  ।  वास्तव  उन्होंने जो  कुछ  कहा

 उस  में  से  बहुत  सी  बातें  विधेयक  के  उपबन्धों  से  सम्बद्ध  नहीं  थीं  ।  श्री  नायर  ने  जो  कुछ  कहा  उस  के  लिए

 उन्हें  बधाई  देता  हूं  इस  लिए  नहीं  कि  उन्होंने  जो  बातें कही  हैं  वे  पुर्णतः ठीक  हैं  इसलिए

 कि
 औषधियों  तथा  उन  के  निर्माण  क  संबंध  में  उन्होंन  बहुत  प्रच्छी  जानकारी  प्रस्तुत  की  सत्य

 तथा  नृत्य  का  जिक्र  करते  हुये  उन्होंने  हेनरी  ल्यूक  का  उल्लेख  किया  ।  मैं  उसका  उल्लेख  नहीं  करूंगा
 पर

 मैं  इतना  अवद्य  कहूंगा कि  बिना  समझे  बूझे  उन्होंने  कुछ  ऐसी  बातों  का  सत्य  मान
 लिया  है  जो

 बिलकूल सत्य  नहीं  थीं

 उन्होंने  के  प्रश्न  को  उठाया दौर  कहा  कि  औषधि  निर्माण  अधिनियम  में  लेबल  के

 विवरणों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  सुरक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  उन्होंने  केवल इसी  ग्र

 नियम  को  पढ़ा  इसके  साथ  उन्होंने  दूसरे  भ्रघिनियम--श्रौषधि  श्रधिनियम---को  नहीं  पढ़ा  है  ।

 औषधि
 अधिनियम  के  नियमों  के  अन्तर्गत  व्यवस्था  है  कि  लेबल  पर  नुस्खे  का  उल्लेख

 भी  किया  जाये

 उन्हं  ने  कुछ  ऐसी  बातों  का  भी  उल्लेख  किया  जिनके संबंध  में  उन्होंने  कहा  कि  औषधि  शास्त्र

 को इन  का  पूर्ण  ज्ञान  होना  चाहिए  ।  पर  औषधि  निर्माता  केवल  states  निर्माता  होता  है  न  कि

 विशेषज्ञ या  डाक्टर  ।  उसे  तो  केवल  इस  योग्य  होना  चाहिए  कि  वह  wits  निर्माता  के

 कर्तव्यों  का  समुचित  रूप  से  पालन  कर  सके  ।  औषधि  निर्माण  अधिनियम  के  अधीन  शिक्षा  संबंधी

 विनियमों  में  उपाय  है  कि  उसे  श्रकाबंनिक  रसायन  शास्त्र  (  इनग्रार्गनिक )  ;  भौतिक  रसायन

 ह 'फ।जकल ) ह  कार्बनिक  रसायन  शास्त्र  ),  नभ वनस् पत  att

 प्रा।ण  विज्ञान  शरीर  क्रिया  विज्ञान दरार  रचना  थाप्त्र

 शर  स्वच्छता  विज्ञान  )  शादी  विषयों  का  प्रशिक्षण  लेना  चाहिए  ।

 उसे कूल  ३४५०  घण्टे  की  सैद्धान्तिक व  ३००  घण्टे  व्य।वहारिक  दिक्षा  लेनी  पड़ती  है  |

 माननीय  सदस्यों  ने  विज्ञापनों  का  उल्लेख  किया  |  उन्होंने  जो  बातें  कहीं वे  सही  हैं  पर

 वे  बातें  पुरानी  हो  गयी  उन्होंने  नवरत्न  कल्प  का  जिक्र  किया  पर  यह  तो  कभी  किसी  पहले
 जमाने

 की  बात  यी  ।  ar  इस  rare  के  विज्ञापनों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  य  sate  जो  संप्याय इसਂ इसਂ
 प्रकार  क  विज्ञापन  देती  उन्हें  ऐसा  करने  से  रोक  दिया  गया  हम  क्या  कर  सकने

 इसकी  भी  आखिर  एक  सं  म  है  ।  हम  जाली  श्रेय ea  निर्माण  को  रोक  सकने  हैं  पर  जनता  को

 भी  चाहिए  फि  वह  ऐसी  दोष  जियों  के  चक्कर  में  पड़ने  से  बचे  ।

 महोदय  पीठासीन

 रूस  के  औषधि  संस्कार  ग्रंथ  के  संबंध  में  भी  यह  प्रदान  पैदा  था  ।  माननीय
 सदस्य  को  पता

 छोगा कि कि  इस  संबंध  में  हमारी  सरकार  व  रूस की  सरकार के  बीच  बातचीत  चल  रही थी  ।  एक

 रूसी  दल  भारत  भी  कराया  था  कौर  मैं  उस  से  मिला  था  त  तरा  हम  ने  इस  मामले  पर  बातचीत भी  की

 थी  ।  रूस  के  भ्रौषधि  संस्कार  ग्रंथ  को  मान्यता  देने  के  संबंध  में  भी  हम  ने  बातें  कीं  ।  इस  ग्रंथ  को

 मान्यता  प्रदान  करने  से  कुछ  औषधियों  के  निर्माण  में  अच्छी  सफलता  मिलेगी  हमने  उसे  मान्यता

 दे  दी  ।  इस  प्रकार  हम  अब  इन  श्रौषघधियों  को  त  करें  तो  ज्यादा  होगा  ।

 ाातयल्यएयल्एएटशटएएएइएयएल्एय

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  श्रौषधियां  Tee  मूल्य  से  प्राप्त  की  जा  सकती हैं  ।
 यदि  माननीय

 सदस्य  इस  संबंध  में  कोई  सुझाव  या  जानकारी  वस्तुत  करेंगे  तो  मैं
 उसे  स्वीकार  कर  लूंगा  ।  ३०

 मूल्य  में  औषधियाँ  मिलें  तो  यह  बहुत  ही  west  बात  हमारे  राज्य  व्यापार
 निगम

 तथा  पोलैंड  से  औषधियों  का  aaa  करने  के  लिए wea  कर  रहे  पाकिस्तान से  as  व्यक्तियों

 की  सहायता  करने  के  लिये  ही  हम  धारा  ३२  का  संशोधन  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  लोग  भी  शरापना  पंजीयन

 करा  लें  |  माननीय  सदस्य  ने  प्रस्ताव  को  बहुत  कम  करने  की  बात  पर  प्रापत्ति  की  है  ।

 कहना  है  कि
 इस  संबंध  में  हमारी  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है

 ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  झायर्वेद  के  संबंध  में  कहा  ।  हाल  में  ह  मने  एक  तथ्य  जांच  समिति

 बनाई थी  ।  समिति  ने  सारे  भारत का  दौरा  किया आर  उस  ने  अरपना  प्रतिवेदन भी  प्रस्तुत

 कर  दिया  |  जिसे  मैं  कुछ  समय  के  बाद  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करूंगा  ।  इस  में  कोई  दक  नहीं
 कि  देशी  चिकित्सा  पद्धति  के  प्रमापीकरण  की  भी  आवश्यकता है  ।  माननीय  सदस्य  जानते

 है ँकि  औषधियों को  तैयार  करने  की  wae  विधियां  हरनेक  पंडित  या  वैद्य हैं  इस  प्रणाली

 क  प्रमापीकरण  की  भी  आवश्यकता  यह  कोई  काम  नहीं  है  ।  प्रभी  हम  नहीं  कह  सकते

 कि  कौन  कौन  से  राज्य  किन  देशी  भ्रौषधि  निर्माताओं या  वैद्यों  aria  के  पक्ष  में  हैं  ।  में

 श्र  मेरा  मंत्रालय  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इस  पद्धति को  भी  विनियमित  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 फिल  हाल  ,  इस  क्षेत्र को  हमने  इस  झ्र धि नियम में  नहीं  रखा  है  ।  हम  विभिन्न  आयुर्वेदिक  औषधियों
 के  प्रमापीकरण  की  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  यदि  इस  संबंध  में  राज्यों  की  सहमति  मिली
 सभी  लोग  सहमत  हुये  तो  आगे  हम  कोई  विधान  बनायेंगे  ।

 मेरे  मित्र  श्री  नायर  ने  केरल  प्रणाली  का
 भी

 जिक्र  किया  ।  मैँ  केरल  हो  भराया  हूं  शर  मैं  ने  सुना

 है  कि  केरल  में  बहुत  से  वैद्य  है  जो  रोगों  को  ही  दूर  नहीं  करते  बल्कि  बडो  को  जवान  बना  देते  हैं  ।

 वहां  की  मालिश  प्रणाली  विशेष  रूप  से  उल्लेखनीय है  ।  हमें इस  ज्ञान  का  लाभ  उठाना  चाहिए  &

 सिद्ध  प्रणाली  पर  भी  हम  गवेषणा  कर  रहे  हैं  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 एक  भ्रमण  माननीय  सदस्य  ने  भी  देसी  चिकित्सा  प्रणाली  के  प्रमापीकरण  क  संबंध  में  प्रचुरता

 प्रकट की  है  ।  में  उन  की  आतुरता  की  प्रशंसा  करता  हूं  श्र  चाहता  हूं  कि  झ्रायुर्वेदिक  प्रणाली

 पूरा  लाभ  उठाया  जाये  ।  इस  संबंध  में  हमारे  सामने  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  इस  मामले  पर
 लोग  व्यक्तिगत  धारणाओं  को  महत्व  देते  वैज्ञानिक  श्राघार  को  नहीं  ।  डाक्टरों का  कहना  है

 श्रायुवंद  में  कोई  अच्छाइयां नहीं  इसी  प्रकार  श्रायु्वेदिक  पंडित  भी  यह  मानने  को  तैयार  नहीं

 हैं  कि  झ्राधुनिक  चिकित्सा पद्धति  में  कुछ  बहुमूल्य  औषधियाँ  इस  प्रकार  परस्पर  विरोध  है  ।

 ज्ञान  किसी  एक  पद्धति  की  बपौती नहीं  हूं  ।  यदि  हम  परस्पर  ऐसा  दृष्टिकोण  पैदा  कर  लें  कि  सभी

 यू  प्राकृतिक  चिकित्सा  तथा  आधुनिक  प्रणाली--की  अच्छी

 बातों  को  लेकर  एक  पद्धति  का  विकास  करें  तो  यह  सब  से  me West  बात  होगी  ।  सरकार  यही  चाहती
 है  ।

 श्री
 नायर

 ने  कहा  कि  हमने  इस  संबंध  में  कुछ
 भी

 नहीं  किया
 मैं  समझता

 हूं
 कि  यदि

 की  गवेषणा  संस्था  को  जाकर  देखें वह  हमारे  जामनगर  न  नग्न  न्र  देखें  तो  उनका  SISSHIT]  ऐसा  नहीं  होगा  कौर  के
 ऐसी  बात  नहीं  कहेंगे ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन  पह है

 कि  फार्मेसी  gaye  में  ata  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  है

 खण्ड  २  से  १०  विधेयक का  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड २  से  १०  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 महोदय  खण्ड  १  १  पर  एक  सरकारी  संशोधन  संख्या  २३  ह ै।

 संशोधन  किया  गया

 पष्ठ  ५,  पंक्ति  €  १७

 [  “1958”  (2eyc)] )]
 के

 स्थान  पर  [  “1959”  (  geue)  ]  रखा  जाये
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है

 0:71  खण्ड
 ११,  संशोधित रूप  में  , विधेयक का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  ११,  सीधे  गीत  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १२  कौर  १३  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  १४  ४०  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा

 या  संधा
 पृष्ठ  ६,  of क्त  १६,

 roa
 |
 (१९४०)  ]  कैनथ स्थान पर  | ANY  “1959”  (2eye) ] tara ]  रखा  जाये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह है यह  है

 खण्ड  १४  ,  संबोधित रूप  विधेयक का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  १४,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १५  से  १९  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १  नाम  तथा
 ————  ———

 1  मूल  aus  में
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 संयोजन  fear  गया  :

 पृष्ठ  १,  पंडित

 [  958”  (  gays) ]  के  स्थान  पर  ["1959”  (  gexe )] )]  रखा  जाये
 ।

 कर मरकर
 |]

 “1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 खण्ड  १,  संशोधित रूप  विधेयक  का रंग बने  ।

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्रधघिनियमन  सुत्र

 संशोधन किया  गया  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १,

 Yearਂ  ]  के  स्थान  पर  [  Yearਂ
 वर्ष  )  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक का  रंग  बने  ।
 पप्

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  हुमा  ।

 श्री  नियमन  सूदो  गीत  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्री  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  ।
 11.0

 महोदय  : प्रदान यह  है

 विधेयक  संबोधित रूप  पारित  किया  जाय  ।
 1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 भारतीय  रेलवे  विधेयक

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 मैँ  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 rz}
 कि

 भारतीय  रेल
 अधिनियम  ake  में  भ्रग्रे्तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार हि

 किया  जाये

 ा  य

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 मैं  कोई  लम्बा  भाषण  देकर  सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  ।  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण

 में  जैसा  बताया गया  बिना  टिकट  खतरे  की  जंजीर  का  श्रनधिक्ृत  रूप  से  चीजों

 को  रेलवे  कर्मचारियों  को  धमकी  देने  तथा  द्लोटे-छोटे  बहाने बना  कर  उनके  कत्तव्य  पालन  में

 दखल  देने  की  बुराइयां  प्रभी  द, गर्व वर  हैं  प्रौढ़  उन  में  कोई  सुधार  नहीं  हो  पाया  है  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  ऐसे  अपराधों  के  लिए  दण्ड  बढ़ा  कर  रेलवे  क्यारियों  के  हाथों  को  मजबूत

 किया जा  रहा  है  ।  विधेयक के  कुछ  मौखिक  उपबन्धों  के  झ्र ति रिक्त  मुख्य  जिनका  मैंने

 अभी  जिक्र किया  इस  संबंध में  हैं  (2)  बिना  टिकट  (2)  खतरे  की  जंजीर
 का  (३)

 रेलवे  सीमा  क्षेत्र  में  अनधिकृत रूप  से  चीजों  का  बेचा  जाना  कौर  (४)  रेलवे  कर्मचारियों  को

 धमकी  देना  तथा  उनके  कत्तव्य  पालन  में  दखल  देना  |

 जहां  तक  बिना  टिकट  यात्रा  का  संबंध  इंस  विधेयक  के  उपबन्धों  में  कहा  गया  है  कि  किसी

 टिकट  या  पास  में  कूछ  रद्दोबदल  करने  के  अपराध के  लिए  दण्ड  बढ़ा  कर  ५०  रु०  तक  जुर्माने से  तीन

 महीने की  सजा  तक  या  २४५०  रु०  जर्मनी  या  दोनों  कर  दिया  जाये  ।  जो  लोग  धो  वा  देने  की  नियत  से

 टिकट  यात्रा  करते  हैं  या  गलत  टिकट  लेकर  यात्रा  करते  हैं  उन्हें  केवल  उस  यात्रा  का  भाड़ा  तथा

 न्यायालय  द्वारा  किया  गया  जुर्माना  ही  नहीं  देना  पड़ेगा  बल्कि  इस  संबध  में  जो  अतिरिकत  जुमना

 की  व्यवस्था  है  वह  जुर्माना भी  देना  होगा  ।  दोनों  अवस्थाओं  में  बराबर  जुर्माना  वसल  किया

 जायेगा  ।  जो  लोग  बिना  टिकट  या  गलत  टिकट  लेकर  यात्रा  करेंगे  उन्हें  बिना  वारंट  के  गिरफ्तार  किया

 जा  सकेगा |

 खतरे
 की

 जंजीर  का  दुरुपयोग  करने  के  अपराध में  भी  यह  संशोधन किया  गया  है
 कि  दण्ड

 को  बढ़ा कर  Yoko  तक  जुर्माना  से  तीन  महीने  की  सजा  तक  या  २५०  रु०  तक  जुर्माना  या  और

 ऐसे  लोगों  को  बिना  वारंट के  गिरफ्तार  करने  का  उपबन्ध  कर  दिया गया  है  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  के  कत्तव्य  पालन  में  बाधा  डालने  वालों  के  लिए  इस  समय  १००  रु०  तक

 जुर्माने की  व्यवस्था  st  अरब  दण्ड  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  कौर  ६  महीने  तक  की  सज़ा  या  ५००  रु०

 तक  जुर्माने  या  दोनों  की  सजा  दी  जा  सकेगी  ।

 इस  अधिनियम  में  यह  भी  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  में  या  रेलवे  सीमा  क्षेत्र  के  भीतर

 बिना  लाइसेंस  लिए  कोई  चीज  बेचने  वालों  को  २५०  रु०  तक  जुर्माना  किया
 जा  सकेगा

 जब
 कि

 श्रभी तक केवल तक  केवल  ५०  रु०  जुर्माना  करने  का  उपबन्ध था  ।  साथ ही  यह  भी  व्यवस्था की  गयी  है  कि  इस

 कार्य  के  अ्रधिकृत  किसी  रेलवे  कर्मचारी  द्वारा  या  ऐसे  रेलवे  अधिकारी  द्वारा  मदद  के  लिए  बुलाये  गये

 किसी  aa  व्यक्ति  द्वारा  चीजें  बेचने  वालों  को  रेलवे  सीमा  क्षेत्र  के  बाहर  निकाला  जा  सकेगा  ।

 विधेयक के  मुख्य  २  उपबन्ध यही  ये  उपबन्ध  कोई  विचार-वैधव्य  उपस्थित  नहीं

 करते  कौर  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  सभा  को  इन्हें  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई
 न

 होगी
 |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्  |

 fat  दी०  चल  फार्मा  (  में  समझता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करेंगी  ।  हम  लॉग  बिना  टिकट  जंजीर  का  खींचा  जाना  cat  बिना  लाइसेंस  के  चीजों

 के  बेंचने  की  अ्रनियमितताओं  के  बारें  में  माननीय  मंत्री  से  प्रदान  पूछते  रह ेहैं  ।  इन  बातों  के  सम्बन्ध

 में  स्थिति  बहुत  ही  खराब हूँ  ।  बिना  टिकट  यात्रा  का
 रोग

 तों
 बहुत

 at
 अधिक

 बढ़  गया  है  ।

 +  मुल  अंग्रेजी  में
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 ि |  दी०  च०  फार्मा

 प्रथम  द्वि  तीय  श्रेणी  तथा  तूतिया  श्रेणी  सभी  श्रेणियों  में  लोग  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हैँ  ।

 मेन  लाइनों  की  तुलना  में  ब्रांच  लाइनों  में  यह  रोग  श्रमिक  भयंकर  रूप  से  व्याप्त  हूँ  ।  इन

 बातों  को  दूर  करने  के  लिए  हमें  कुछ  न
 कुछ  करना  श्रावस्यक है

 |

 महोदय
 :  क्या  माननोय  सदस्य  झभी  कुड  कहना  चाहने  हैं  ?

 श्री  दी०  जो  हा ं।

 महोदय  :  तो  वह  अपना  भाषण  कल  जारी  करें  ।

 इसके  थ  लोक  सभा  १२  PENE/RA  १८८०  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ि  य  se

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 संशोधित रूप  पारित  हुमा  |

 (२)  स्वास्थ्य  मंत्री  (  श्री  करमरकर  ने  प्रस्ताव  किया  कि  फार्मेसी

 )  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत

 gar  |  खण्डवार  विचार  के  बाद  संबोधित रूप  में  ,

 पारित  gat  ।

 च््य्न  नप विधेयक  fear

 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  शाहनवाज़  ने  प्रस्ताव  किया  कि  भारतीय  रेलवे

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  चर्चा  समाप्त

 नहीं  हुई  ।

 १२  १९४५९  /  २३  १८८०  के
 लिये

 भारतीय  रेलवे  (  संशोधन )  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर

 तर  चर्चा  तथा  उसका  पारित  किया  जाना  ।


